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आभार एवं कार््यप्रणाल ी            		      
यह रिपोर््ट REDRESS ने भारत मेें यातना-संबंधी मामलो ंपर कार््यरत विशेषज्ञ कानूनी प्रैक्टिशनरो ंऔर नागरिक समाज  सदस््योों  के परामर््श से 
तैयार की है। हम उन व्यक्तियो ंऔर संगठनो ंके प्रति आभारी हैैं जिनकी मूल्यवान अतंर्दृष्टि और विशेषज्ञता ने इस रिपोर््ट के निर््ममाण मेें महत्वपूर््ण 
भूमिका निभाई। इनमेें रत्ना अप्पनेेंडर, देविका प्रसाद, सज्जाद हसन के साथ-साथ अनेक गुमनाम सलाहकार भी शामिल हैैं।

REDRESS टीम ने डेस्क-आधारित एवं ओपन-सोर््स रिसर््च के माध्यम से डेटा संकलित और विश्लेषित किया। इस प्रक्रिया मेें राष्ट्रीय संस्थाओ,ं 
संयकु्त राष्टट्र निकायो,ं राष्ट्रीय एवं अतंरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनो ंतथा मीडिया संस्थानो ंकी प्रकाशित सामग्रियो,ं वक्तव््योों और रिपोर्टटों का उपयोग 
किया गया। केस स्टडीज़ सार््वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर चयनित की गईं।

इस प्रकाशन को यरूोपियन यनूियन द्वारा वित्तपोषित किया गया है और इसे यनूाइटेड अगेेंस्ट टॉर््चर कंसोर्टियम इनिशिएटिव (यएूटीसी) के तहत 
विकसित किया गया है। इसके विषय-वस्तु की संपूर््ण जिम्मेदारी REDRESS की है, और यह आवश्यक नही ंकि यह यरूोपियन यनूियन के 
विचारो ंको प्रतिबिबंित करता हो।

 

ttps://redress.org/united-against-torture-consortium
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कार््यकार ी सारांश और सुझाव			
भारत मेें यातना और दरु्वव्यवहार कोई असामान्य घटनाएँ नही ंहैैं — ये प्रथाएँ व्यवस्थित एवं गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैैं, जिन्हहें प्रायः राज्य के 
अधिकारियो ंद्वारा दण्ड के बिना अजंाम दिया जाता है। हालाकँि भारत ने 1997 मेें यातना और अन्य क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार 
के विरुद्ध संयकु्त राष्टट्र कन्ववेंशन (UNCAT) पर हस्ताक्षर किए थ,े फिर भी वो दनुिया भर के उन 21 देशो ंमेें से एक है जिसने अभी तक इस 
संधि की पुष्टि नही ंकी है।

भारतीय कानून मेें यातना को एक विशिष्ट अपराध के रूप मेें परिभाषित न किए जाने के कारण, अतंर््रराष्ट्रीय कानून के तहत यातना या दरु्वव्यवहार 
की श्रेणी मेें आने वाले कृत््योों  के बारे मेें व्यापक और विश्वसनीय सरकारी आकँड़़े उपलब्ध नही ंहैैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा 
संकलित, राज््योों  मेें होने वाली हिसंा की रिपोर्टटें एक चितंाजनक प्रवतृ्ति को उजागर करती हैैं, फिर भी वे इस मुद्दे को पूरे विस्तार और गंभीरता 
से उजागर करने मेें विफल रही हैैं। यह आशंिक रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को लेकर मौजूद चितंाओ ं
के कारण है। इस बीच, भारतीय नागरिक समाज संगठन (CSO) और मानवाधिकार रक्षक महत्वपूर््ण जोखिमो ंके बावजदू, यातना और अन्य 
गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनो ंका दस्तावेजीकरण और पर््ददाफाश करना जारी रखे हुए हैैं।

मानवाधिकार कार््यकर््तताओ ंकी सामाजिक सक्रियता और उनके महत्वपूर््ण योगदान पर आधारित यह रिपोर््ट दर््शशाती है कि व्यवहारिक स्तर पर 
भारत मेें यातना सामान्यीकृत हो चुकी है। 

पुलिस और सुरक्षा बल कानून लागू करने के लिए नियमित रूप से यातना और दरु्वव्यवहार का उपयोग करत ेहैैं। शारीरिक और यौन हिसंा के साथ-
साथ हिरासत मेें दरु्वव्यवहार के अन्य रूप भी बहुत आम हैैं। वर्षषों से हिरासत मेें मौतो ंकी चितंाजनक दरेें दर््ज की जा रही हैैं, फिर भी इन पर व्यापक 
रूप से ध्यान नही ंदिया गया है। तथाकथित पुलिस ‘मुठभेड़़ोों ’ मेें, आतंकवाद-रोधी अभियानो ंके दौरान, और देश के विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें न्यायेतर 
(एक्सस्ट््रा जडुिशल) हत्याएँ भी प्रचलित हैैं। जाचँ के दौरान अधिकारी आमतौर पर कथित अपराधियो ंसे स्वीकारोक्ति या जानकारी प्राप्त करने, 
या वंचित  समुदायो ंके व्यक्तियो ंको निशाना बनाने के लिए यातना का इस्तेमाल करत ेहैैं।

इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए, भारत का कानूनी ढाचँा, स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियो ंके लिए कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जैसे 
कानूनी परामर््श का अधिकार, गिरफ्तारी पर चिकित्सा परीक्षण, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। सर्वोच्च 
न्यायालय ने पुलिस थानो ंमेें सीसीटीवी कैम रे लगाने सहित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जारी किए हैैं। हालाकँि, हाल की आपराधिक कानून सुधारो ं
की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इन सुधारो ंसे पुलिस की शक्तिया ँविस्तारित हुई हैैं और नागरिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानो ंकी 
प्रभावशीलता मेें कमी आई है।। इसके अतिरिक्त, भारत के कानूनी ढाचेँ और उसके क्रियान्वयन के बीच का अतंर – जिसमेें उचित प्रक्रिया की 
व्यवस्थागत अवहलेना और कमज़़ोर न्यायिक निगरानी शामिल है – बहेद चितंाजनक है।

भारत मेें राज्य द्वारा की जाने वाली हिसंा एक लगातार अधिक शत्रुतापूर््ण माहौल मेें घटित होती है, जिसकी विशेषता सिविक स्पेस का सिकुड़ना है। 
नागरिक समाज संगठनो ंके संचालन पर प्रतिबंध, और अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और सभा करने की स्वतंत्रता पर अकुंश के साथ मानवाधिकार 
रक्षको,ं कार््यकर््तताओ ंऔर पत्रकारो ंकी आवाज़़ोों  को दबाने के लिए मनमाने ढंग से गिरफ़््तारिया ँऔर यातनाएँ की जाती हैैं। शातंिपूर््ण प्रदर््शनो ंके 
दौरान, पुलिस अधिकारी बल प्रयोग के अतंर््रराष्ट्रीय मानको ंकी पूरी तरह से अवहलेना करत ेहैैं और प्रदर््शनकारियो ंके ख़़िलाफ़ घातक और कम 
घातक, दोनो ंतरह के हथियारो ंका अंधाधुंध इस्तेमाल करत ेहैैं – जिसके परिणामस्वरूप सैकड़़ोों  मौतेें हुई हैैं। सरकार का विरोध करने वालो ंके 
ख़़िलाफ़ आतंकवाद-रोधी क़़ानून का दरुुपयोग आम हो गया है, क््योोंकि  अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक प्रावधान दरुुपयोग को बढ़़ावा देत ेहैैं। 
अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेेंशन) एक्ट (UAPA), व्यक्तियो ंऔर संगठनो ंको भारत के विरुद्ध असंतोष भड़काने जैसी “गैरकानूनी गतिवि-
धियो”ं के लिए “आतंकवादी” घोषित करने और अपराधी ठहराने का अधिकार देता है। यह कानून मुकदमे से पहले लंबी हिरासत की अनुमति 
देता है और ज़मानत की कड़़ी शर्ततें लगाता है जिससे रिहाई काफ़़ी मुश्किल हो जाती है। अतंतः, कानून के तहत फ़र्जज़ी आपराधिक मुकदमा चलाने 
की प्रक्रिया ही अक्सर सज़़ा का एक रूप बन जाती है, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है।

हाशिए पर रहने वाले समुदाय, ख़़ासकर अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी), राज्य की हिसंा से काफ़़ी प्रभावित हैैं। 
संवैधानिक और विधायी सुरक्षा के बावजदू, इन समुदायो ंको अब भी व्यवस्थागत भेदभाव, यातना और हिसंा के अन्य रूपो ंका सामना करना 
पड़ता है। भेदभावपूर््ण सामाजिक मानदंड उनके ख़़िलाफ़ हिसंा को बढ़़ावा देत ेहैैं और ऐसे कृत््योों  के लिए दण्डमुक्ति उन्हहें पुलिस और सुरक्षा बलो ं
के दरु्वव्यवहार का और भी ज़््यादा शिकार बनाती है। रिपोर्टटों मेें हिरासत मेें गंभीर मारपीट, यौन हिसंा, जाति-आधारित गाली-गलौज और अन्य 
प्रकार के दरु्वव्यवहार का विवरण दिया है - जिनमेें कुछ की मौत भी हो जाती है।
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मुस्लिम, ईसाई और सिख और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहो ंको भी राज्य द्वारा यातना, न्यायेतर हत्याओ ंऔर अन्य प्रकार के दरु्वव्यवहार का 
अधिक सामना करना पड़ता है। भेदभावपूर््ण और राष्टट्रवादी बयानबाज़़ी और नीतियो ंने ऐसी हिसंा को तजे़़ी से स्वीकार््य बना दिया है। धार्मिक 
अल्पसंख्यको ंपर हिरासत मेें अत्याचार एक गंभीर चितंा का विषय बना हुआ है। विरोध प्रदर््शनो ंके दौरान, अंतर-सापं्रदायिक अशातंि के जवाब 
मेें, कानून प्रवर््तन अभियानो ंमेें, और कथित "गौ-तस्करी" को रोकने की आड़ मेें, इन समूहो ंके खिलाफ हिसंा मेें राज्य के अधिकारियो ंको लिप्त 
पाया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यको ंके खिलाफ अतिरिक्त दंडात्मक उपाय, जैसे घरो ंको ध्वस्त करना और धार्मिक स्थलो ंको ध्वस्त करना, उनके 
हाशिए पर होने की स्थिति को और गहरा करते हैैं।

भारत के कुछ क्षेत््रोों  मेें ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणो ंकी वजह से सुरक्षा और सशस्त्र बलो ंद्वारा व्यापक रूप से व्यवस्थित हिसंा देखी गई है। 
इनमेें छत्तीसगढ़, भारत-बागं्लादेश सीमा क्षेत्र, केें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और मणिपुर सहित भारत के पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र शामिल हैैं। 
उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने की आड़ मेें, अधिकारियो ंने कथित तौर पर नियमित रूप से यातना, न्यायेतर हत्याएं और जबरन गायब करने 
की घटनाएं की हैैं। भारतीय अधिकारी नियमित रूप से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) और (UAPA) का हवाला देकर इन 
उल्लंघनो ंको उचित ठहरात ेहैैं, जो–आपातकालीन प्रावधानो ंके लक्षण होने के बावजूद – आपातकाल की औपचारिक घोषणा के बिना ही लागू 
होत ेहैैं, और लंब ेसमय तक लागू रहत ेहैैं। AFSPA के माध्यम से, राज्य सरकारेें या राष्ट्रीय सरकार कुछ क्षेत््रोों  को "अशातं" घोषित कर सकती हैैं, 
जिससे सशस्त्र बलो ंको इन क्षेत््रोों  मेें लोगो ंको गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और उनके विरुद्ध घातक बल प्रयोग करने के व्यापक और अनियंत्रित 
अधिकार मिल जात ेहैैं। इस प्रकार, AFSPA सशस्त्र बलो ंद्वारा व्यापक हत्याओ ंऔर यातनाओ ंको बढ़़ावा देता है और ऐसे कृत््योों  को दंड से 
मुक्ति के साथ अजंाम देने की अनुमति देता है। संयकु्त राष्टट्र विशेषज््ञोों , और नागरिक समाज संगठनो ंने बार-बार AFSPA और UAPA को 
निरस्त करने या संशोधित करने का आह्वान किया है, जो अभी भी बिना किसी बदलाव के लागू हैैं।

भारत मेें यातना के लिए दंडमक्ति एक आम बात है। हालाकँि शिकायतेें प्राप्त करने और यातना तथा अन्य राजकीय दरु्वव्यवहारो ंकी जाचँ करने के 
लिए तंत्र मौजदू हैैं, फिर भी न्याय और जवाबदेही पीड़़ितो ंऔर उत्तरजीवियो ंकी पहुुँच से काफी हद तक बाहर हैैं। कई लोगो ंको शिकायत दर््ज 
कराने की कोशिश करने पर उत्पीड़न, धमकी या यहा ँतक कि और अधिक हिसंा का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारी अक्सर प्रथम सूचना 
रिपोर््ट (FIR) दर््ज करने मेें देरी करत ेहैैं या मना कर देत ेहैैं, जो जाचँ को आगे बढ़़ाने के लिए एक आवश्यक कदम है। जहा ँजाचँ होती भी है, वो 
अक्सर देरी, खराब दस्तावेज़़ीकरण और स्वतंत्रता की कमी से प्रभावित होती है, जिसमेें पुलिस अधिकारी अक्सर हस्तक्षेप करत ेहैैं या अपने ही 
दरु्वव्यवहारो ंको छिपाने की कोशिश करत ेहैैं। पुलिस शिकायत प्राधिकरण जैसे बाहरी शिकायत निकाय – जिन्हहें स्वतंत्र होना चाहिए था – अपने 
ही सहयोगियो ंकी जाचँ के लिए पुलिसकर्मियो ंपर अत्यधिक निर््भर रहत ेहैैं, जिससे निष्पक्षता कमज़़ोर होती है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार 
आयोग भी काफी हद तक अप्रभावी साबित हुआ है; जो बड़़ी संख्या मेें शिकायतेें प्राप्त करने के बावजदू अपेक्षाकृत कम मामलो ंमेें सिफ़़ारिशेें जारी 
करता है, और शायद ही कभी अनुशासनात्मक कार््रवाई की मागँ करता है। आयोग ने दोषियो ंके खिलाफ कानूनी कार््रवाई की कभी अनुशंसा नही ं
की है, हालाकँि कुछ पीड़़ितो ंको मुआवजा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी सिफारिशो ंको लागू करने मेें असमर््थ रहा है।

जवाबदेही के मार््ग मेें कई अतिरिक्त बाधाएँ मौजदू हैैं। राज्य के अधिकारियो ंपर मुकदमा चलाने से पहले पूर््व अनुमति की आवश्यकता, और 
सशस्त्र बलो ंतथा आतंकवाद-रोधी अभियानो ंको अजंाम देने वाले राज्य के अधिकारियो ंको दी जाने वाली व्यापक छूट, जवाबदेही को और 
जटिल बना देती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)– जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया है – के तहत राज्य या केें द्र सरकार 
की अनुमति के बिना पुलिस अधिकारियो ंसहित लोक सेवको ंके खिलाफ कार््यवाही शुरू नही ंकी जा सकती। यह जवाबदेही की राह मेें एक बड़़ी 
बाधा है क््योोंकि  ऐसी अनुमति शायद ही कभी दी जाती है। साथ ही, AFSPA और UAPA के तहत सैन्य कर्मियो ंऔर अन्य सुरक्षा बलो ंको 
दी जाने वाली व्यापक छूट मानवाधिकारो ंके उल्लंघन को दंड से मुक्ति की अनुमति देती है।

भारत मेें अपराधियो ंके लिए यातना और दंड से मुक्ति के सामान्यीकृत होत ेवातावरण ने संयकु्त राष्टट्र संधि निकायो ंऔर विशेषज््ञोों  मेें बढ़ती चितंा 
को जन्म दिया है, हालाकँि अतंर््रराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया सीमित रही है। कई देशो ंने भारत की 2022 यनूिवर््सल पीरियाडिक रिव्यु (UPR) 
के दौरान इस मुद्दे पर सिफारिशेें की,ं पर कई देशो ंने द्विपक्षीय बातचीत मेें भारत के मानवाधिकार रिकॉर््ड की सार््वजनिक रूप से आलोचना नही ं
की है है। वैश्विक व्यापार मेें भारत की रणनीतिक और भू-राजनीतिक स्थिति और महत्व ने देशो ंकी ओर से सार््थक कूटनीतिक या आर्थिक दबाव 
डालने की अनिच्छा को बढ़़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दरु्वव्यवहार की प्रवतृ्तिया ँबिना किसी ठोस चुनौती के बड़़े पैमाने पर जारी रही हैैं।

भारत मेें यातना और दरु्वव्यवहार के संकट से निपटने के लिए यह रिपोर््ट भारत सरकार और अतंर््रराष्ट्रीय समुदाय के लिए लक्षित सिफ़़ारिशेें प्रस्तुत 
करती है। यह यातना की रोकथाम, पीड़़ितो ंको न्याय और क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने, तथा देश मेें यातना और अन्य गंभीर उल्लंघनो ंको समाप्त 
करने हेत ुआवश्यक कानूनी और नीतिगत सुधारो ंको लागू करने के लिए तत्काल और ठोस कार््रवाई का आह्वान करती है।
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सिफ़़ारिशेें
भारत सरकार को

अतंर््रराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और विधायी सुधार

•	 संयकु्त राष्टट्र यातना-विरोधी अभिसमय (UNCAT) के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध कार््ययोजना तैयार की जाए।
•	 संयकु्त राष्टट्र यातना-विरोधी अभिसमय (UNCAT) के वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि की जाए और हिरासत के सभी स्थानो ंकी नियमित 

रूप से निगरानी करने के लिए एक प्रभावी और स्वतंत्र राष्ट्रीय निवारक तंत्र (NPM) स्थापित किया जाए।
•	 संयकु्त राष्टट्र यातना-विरोधी अभिसमय (UNCAT) के अनुरूप, यातना को घरेलू कानून मेें एक पृथक और दंडनीय अपराध के रूप मेें 

परिभाषित किया जाए — उदाहरणस्वरूप, भारतीय न्याय संहिता (जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है) मेें आवश्यक संशोधन 
किए जाएँ।

•	 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ली है) की धारा 148-150 मेें संशोधन करेें, ताकि यह स्पष्ट 
रूप से परिभाषित किया जा सके कि किन परिस्थितियो ंमेें सभाओ ंको तितर-बितर किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया जाए कि बल 
प्रयोग वैधता, आवश्यकता और अनुपातिकता के सिद््धाांतो ंके अनुरूप हो, तथा घातक बल का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध हो, और कम घातक 
हथियारो ंपर संयकु्त राष्टट्र के दिशा-निर्देश, प्रदर््शन प्रबंधन पर संयकु्त राष्टट्र के मॉडल प्रोटोकॉल, और अन्य अतंरराष्ट्रीय मानको ंके अनुरूप हो।

•	 अतंर््रराष्ट्रीय कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून मेें तरंुत संशोधन या निरस्तीकरण किया जाए जिसमेें 
कानूनी निश्चितता, आवश्यकता, आनुपातिकता और मौलिक अधिकारो ं की सुरक्षा शामिल हो। विशेष रूप से, गैरकानूनी गतिविधिया ं
(रोकथाम) अधिनियम (UAPA), सशस्त्र बल विशेष शक्तिया ंअधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और जम्मू और कश्मीर सार््वजनिक 
सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि:
a.	 अधिकारियो ंको अनियंत्रित शक्तिया ंप्रदान करने वाले और लंब ेसमय तक मुकदमे से पूर््व हिरासत की अनुमति देने वाले प्रावधानो ं

को निरस्त किया जाए।
b.	 इन कानूनो ंमेें अस्पष्ट या व्यापक भाषा शामिल न किया जाए जो मानवाधिकार रक्षको,ं कार््यकर््तताओ ंऔर हाशिए पर स्थित समुदायो ं

को लक्षित करने के लिए उनके दरुुपयोग की अनुमति दे सकती है।
c.	 आतंकवाद से संबंधित अपराधो ंके संदिग्ध व्यक्तियो ंको सभी कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएँ, जिसमेें मनमानी हिरासत से 

सुरक्षा, त्वरित और निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा तक पहुुंच, और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार शामिल हैैं।
d.	 ‘अशातं क्षेत््रोों ’ मेें सुरक्षा उपायो ंका उपयोग सीमित, अस्थायी, आनुपातिक, आवश्यक और स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण के अधीन किया 

जाए।
•	 उन प्रावधानो ंको रद्द किया जाए जो सरकारी अधिकारियो ंकी सभी संबंधित घरेलू कानूनो ंसे प्रतिरक्षा देत ेहैैं या यातना और अन्य गंभीर 

अपराधो-ं जैसे कि न्यायेतर हत्याओ ंके आरोपी सरकारी अधिकारियो ंपर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पहले से मंज़़ूरी ज़रूरी करत ेहैैं।
•	 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशो ंको बाध्यकारी बनाने और इस संस्था को सशस्त्र बलो ंद्वारा यातना या अन्य दरु्वव्यवहार के आरोपो ं

की जाचं करने की अनुमति देने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मेें संशोधन किया जाए।
•	 भेदभाव पर पूर््ण प्रतिबंध लगाने वाला व्यापक कानून अपनाया जाए, जिसमेें अतंः संबंधी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव शामिल हो,ं ताकि 

धार्मिक अल्पसंख्यको ंऔर हाशिए पर स्थित समूहो ंको यातना और अन्य प्रकार की हिसंा से सुरक्षा मिल सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए 
कि शिकायतो ंकी निष्पक्ष जाचँ हो और दोषियो ंको जवाबदेह ठहराया जाए और यातना विरोधी मानको ंको का प्रभावी क्रियान्वयन और 
प्रवर््तन किया जाए।

यातना-रोधी मानको ंका कार््ययान्वयन और प्रवर््तन

•	 मनमाने ढंग से हिरासत मेें लिए गए सभी लोगो ंको तरंुत रिहा किया जाए।
•	 गिरफ़््तारी के क्षण से ही स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियो ंके लिए विधिक सुरक्षा उपायो ंके प्रवर््तन और नियमित न्यायिक निगरानी को 

सुनिश्चित किया जाए—जिसमेें वकील तक शीघ्र पहुुँच, अधिकारो ंकी जानकारी, न्यायिक पर््यवेक्षण, स्वतंत्र चिकित्सकीय परीक्षण, और 
किसी परिवार सदस्य को सूचित करने का अधिकार शामिल है—ताकि यह अतंरराष्ट्रीय मानको ंके अनुरूप हो।

•	 पुलिस, जेल कर््मचारियो,ं सुरक्षा कर्मियो,ं अभियोजको ंऔर न्यायिक अधिकारियो ंके लिए नियमित पाठ्यक्रम मेें मानवाधिकार और यातना 
विरोधी प्रशिक्षण को एकीकृत किया जाए, जिसमेें प्रभावी साक्षात्कार पर मेेंडेज़ सिद््धाांत, इस््ताांबुल प्रोटोकॉल और मिनेसोटा प्रोटोकॉल 
शामिल हो।ं
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•	 न्यायिक मज़़िस्ट्रेटो ंको निर्देश देें कि वे रिमाडं सुनवाइयो ंके दौरान टॉर््चर या दरु्वव्यवहार के आरोपो ंकी सक्रिय रूप से जाचँ करेें, और अतंर-
राष्ट्रीय मानको ंके अनुरूप टॉर््चर से प्रभावित किसी भी साक्ष्य को किसी भी कानूनी कार््यवाही से बाहर करेें — सिवाय उन मामलो ंके जहा ँ
ऐसे साक्ष्य का उपयोग स्वयं कथित आरोपी के विरुद्ध टॉर््चर के प्रमाण के रूप मेें किया जा रहा हो।

दण्डहीनता का निराकरण।

•	 यातना का दस्तावेजीकरण करने और पीड़़ितो ंका समर््थन करने वाले नागरिक समाज संगठनो ंके कार््य को सुगम एवं सुरक्षित वातावरण 
मेें संचालित करने की व्यवस्था की जाए, जिसमेें अनुदान प्रदान करना, एक सक्षम कानूनी और नीतिगत माहौल सुनिश्चित करना, उनके 
संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनो ंका उपयोग करने से बचना और मानवाधिकार रक्षको ंको धमकी, उत्पीड़न या प्रतिशोध से 
बचाना शामिल है।

•	 यातना और दरु्वव्यवहार के आरोपो,ं सक्रिय जाचं और लगाए गए प्रतिबंधो ंपर अलग-अलग डेटा का व्यवस्थित संग्रह और प्रकाशन सुनिश्चित 
किये जाएँ।

•	 यह सुनिश्चित करेें कि यातना के सभी पीड़़ित और उनके परिवार, जिनमेें हिरासत मेें लिए गए लोग भी शामिल हैैं, स्वतंत्र निकायो ंको सुरक्षित 
रूप से शिकायतेें दर््ज करा सकेें  और प्रतिशोध से सुरक्षित रहेें।

•	 यह सुनिश्चित करेें कि यातना के सभी आरोपो ंका दस्तावेज़़ीकरण इस्तानबलु  प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाए, जिसमेें अनिवार््य और स्वतंत्र 
चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण भी शामिल हो।ं

•	 यातना, हिरासत मेें मौत, न्यायेतर हत्याओ ंऔर अन्य गंभीर उल्लंघनो ंके सभी आरोपो ंकी त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी जाचं हो।
•	 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कार््य को स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के साथ संपादित कर सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि जाचं 

से जडु़़े अधिकारी पूर््णतः स्वतंत्र हो,ं और उन्हहें यातना तथा अन्य गंभीर उल्लंघनो ंकी जाचं के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता 
प्राप्त हो।

•	 यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मामलो ंमेें जाचं के लिए समान और उच्च मानक अपनाए जाएं — चाह ेवे मानवाधिकार रक्षको,ं वकीलो,ं 
पत्रकारो,ं धार्मिक अल्पसंख्यको ंया अन्य हाशिये पर समुदायो ंसे संबंधित हो ं—  और सभी पीड़़ितो ंऔर उत्तरजीवियो ंको न्याय और उचित 
मुआवज़़ा प्राप्त हो।

•	 पूरे देश मेें यातना के सामान्यीकरण को चुनौती देने के लिए और जवाबदेही और मानवाधिकारो ंके सम्मान को बढ़़ावा देने के लिए जन 
जागरूकता अभियान चलाये जाएँ।

अतंर््रराष्ट्रीय समुदाय से

•	 भारत के साथ बातचीत मेें, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझदेारी, विकास सहयोग और राजनयिक संवाद के माध्यम से बातचीत के ज़रिए, 
यातना और दरु्वव्यवहार को खत्म करने को प्राथमिकता दी जाए।

•	 भारत के साथ सभी व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग समझौतो ंमेें मानवाधिकार मानक — जिनमेें यातना पर प्रतिबंध भी शामिल हो — 
को अनिवार््य रूप से शामिल किया जाए।

•	 भारत मेें असहमति को दबाने और धार्मिक या अन्य अल्पसंख्यको ंपर अत्याचार करने के लिए यातना, दरु्वव्यवहार और गैर-न्यायिक हत्याओ ं
के इस्तेमाल पर सार््वजनिक रूप से और लगातार चितंा जताएं।

•	 यातना और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनो ंकी जाचँ को बढ़़ावा देें, ताकि सभी उपलब्ध माध्यमो ंके माध्यम से—और जहा ँउपयकु्त 
हो, सार््वभौमिक अधिकार-क्षेत्र (यनूिवर््सल जरुिस््डडिक्शन) के सिद््धाांत के तहत—दोषियो ंकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

•	 मानवाधिकार उल्लंघनो ंका संकलन करने, कानूनी सहायता प्रदान करने और न्याय और जवाबदेही की वकालत करने के लिए काम कर रह े
भारतीय नागरिक समाज संगठनो ंको अनुदान और सुरक्षा तंत्र सहित सभी माध्यमो ंसे समर््थन देें।

•	 राजनयिक जडु़़ाव और विधायी और संस्थागत सुधारो ंपर सहयोग के माध्यम से, भारत द्वारा UNCAT के अनुसमर््थन को प्रोत्साहित करेें 
और समर््थन करेें।

•	 भारत मेें यातना के आरोपो ंकी स्वतंत्र जाचं की मागं करने और संयकु्त राष्टट्र संधि निकायो ंऔर विशेष प्रक्रियाओ ंकी सिफारिशो ंको लागू 
करने के लिए संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद सहित राजनयिक और बहुपक्षीय मंचो ंका उपयोग करेें।
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परिचय										       
हिरासत मेें अमानवीय यातना, हमले और मौतेें, जो चितंाजनक स्तर तक बढ़ चुकी हैैं, काननू के शासन और 
आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती हैैं। समाज का व्यथित होना स्वाभाविक है। 
न्याय की मागं और अधिक तीव्र हो जाती है तथा तत्काल सुधार की आवश्यकता महसूस होती है।1

– भारत का सर्वोच्च न्यायालय (मुं शी सिहं गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य )

भारत मेें हिरासत मेें यातना और दरु्वव्यवहार एक प्रणालीगत और लगातार चलने वाली समस्या रही है।2 1980 की शुरुआत मेें ही राष्ट्रीय पुलिस 
आयोग ने पुलिस द्वारा «शॉर््टकट तरीको ं से जल्दी नतीज ेपाने» के लिए हिरासती यातना के बड़़े पैमाने पर इस्तेमाल को माना था।3 राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग ने 2018 मेें उल्लेख किया कि «भारत मेें हिरासती हिसंा और यातना इतनी ज़््यादा है कि यह लगभग सामान्य प्रक्रिया बन 
गया है»।4 भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य राष्ट्रीय स्तर के न्यायालयो ंने भी कानून लागू करने वाली संस्थाओ ंद्वारा अधिकारो ंके दरुुपयोग, 
हिरासती यातना और मानवाधिकारो ंके अन्य गंभीर उल्लंघनो ंके लिए जवाबदेही की कमी को उजागर किया है।5

आज भी, नागरिक समाज संगठन, मानवाधिकार रक्षक और पीड़़ित, अलग-अलग संदर्भभों मेें कानून लागू करने वाली संस्थाओ ंऔर सुरक्षा बलो ं
द्वारा यातना के इस्तेमाल को उजागर कर रह ेहैैं। यातना के मामले सामने आए हैैं जहा ँपुलिस और न्यायिक हिरासत मेें, आपराधिक जाचं के दौरान 
पिटाई, बलात्कार और हिसंा के अन्य रूपो ंका इस्तेमाल कबलूनामे निकलवाने, जानकारी हासिल करने या व्यक्तियो ंको सज़़ा देने के लिए किया 
जाता है। अकेले 2024 मेें, हिरासती मृत्यु की 130 शिकायतेें दर््ज की गईं, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने लंबित हिरासती मृत्यु 
के मामलो ंकी संख्या बढ़कर 2,448 हो गई है ।6

इसी प्रकार, तथाकथित पुलिस ‘एनकाउंटर’ के रूप मेें न्यायेतर हत्याओ ंका बढ़ता प्रयोग भी गहरी चितंा का विषय है, जहा ँसंदिग्ध व्यक्तियो ंको 
मारने या स्थायी रूप से विकलागं करने के इरादे से मारना या गोली मारना अक्सर अपराध नियंत्रण के एक स्वीकार््य उपाय के रूप मेें देखा जाता 
है।7 यातना और अन्य दरु्वव्यवहार उन क्षेत््रोों  मेें भी बड़़े पैमाने पर होत ेहैैं जिन्हहें राज्य द्वारा ‘अशातं क्षेत्र’8 घोषित किया गया है - कथित तौर पर 
आतंकवाद और विद्रोह से प्रभावित -जहा ँसशस्त्र बलो9ं सहित सुरक्षा बल नागरिको ंऔर हाशिए पर पड़़े समूहो ंके खिलाफ हिसंा करत ेहैैं।10 इसी 
तरह के उल्लंघन उन क्षेत््रोों  मेें सैन्य अभियानो ंमेें भी होत ेहैैं जिन्हहें ‘अशातं क्षेत्र’ के रूप मेें वर्गीकृत नही ंकिया गया है।11

यह भी दर््ज किया गया है कि शातंिपूर््ण सभाओ ंको नियंत्रित करने के दौरान अधिकारियो ंने अत्यधिक बल प्रयोग किया, जो यातना या दरु्वव्यवहार 
के बराबर है, और कई बार प्रदर््शनकारियो ंको हिसंक रूप से तितर-बितर कर डराने-धमकाने की कोशिश की।12 यह एक ऐसे बढ़त ेहुए शत्रुतापूर््ण 
माहौल मेें हो रहा है जहा ँराजनीतिक असंतषु््टोों , पत्रकारो ंऔर मानवाधिकार रक्षको ंको यातना और अन्य प्रकार की हिसंा का सामना करना पड़ता 

1	 2005 (9) SCC 631
2	 उपेेंद्र बख्शी, भारत: एक बड़़ा धोखा: राज्य द्वारा टॉर््चर के कृत््योों  के लिए दण्ड से मकु्ति जारी है। कानून बनाने वाले और अदालतेें अपने कर््तव्य का पालन नही ंकर पाए हैैं
3	 भारतीय विधि आयोग, रिपोर््ट संख्या 273, 'यातना और अन्य क्रू र, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयकु्त राष्टट्र कन्ववेंशन’ का कानून के माध्यम 

से कार््ययान्वयन (UNCAT का कार््ययान्वयन), अक्टूबर 2017, पृ. 35. यह भी देखेें राष्ट्रीय पुलिस आयोग, चौथी रिपोर््ट, जून 1980, पृ. 8, एस 27.26
4	 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), वार्षिक रिपोर््ट 2017–2018, पृ. 44
5	 फ््राांसिस कोराली मुलीन बनाम प्रशासक, केें द्र शासित प्रदेश दिल्ली 1981 (1) SCC 608; गौरी शंकर शर््ममा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 SCC (SUPP) 656; 

यह भी देखेें भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार््ययान्वयन, अक्टूबर 2017, पृ. 35
6	ज नवरी और दिसंबर 2024 के बीच, NHRC ने NHRC द्वारा रजिस्टर/निपटाने वाले मामलो ंके मंथली मुख्य आकंड़़ोों  मेें हिरासत मेें हुई मौतो ंकी 2,170 रिपोर््ट 

दर््ज की;ं ह्यूमन राइटस् वॉच (HRW), भारत: 2024, 2025 की घटनाएँ भी देखेें।
7	 Frontline, The Hindu, “तत्काल अन्याय: राज्य की मनमानी पर — ‘राज्य को भीड़ की चाल अपनाने की इजाज़त नही ंदी जा सकती’”, 4 अप्रैल 2025.
8	 सशस्त्र बल (विशेष शक्तिया)ं अधिनियम 1958 के अनुसार, एक ‹अशातं क्षेत्र’ वह क्षेत्र है जिसे धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा उस समय के लिए अशातं क्षेत्र घोषित 

किया गया है। किसी क्षेत्र को ‘अशातं’ घोषित करने की शक्ति राज्य के मामले मेें राज्यपाल के पास और केें द्र शासित प्रदेश के मामले मेें केें द्र शासित प्रदेश प्रशासक या 
केें द्र सरकार के पास होती है।

9	 ‘सशस्त्र बलो’ं मेें सैन्य और अर््ध-सैन्य बल शामिल हैैं जैसे भारत के सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, केें द्रीय रिजर््व पुलिस बल। देखेें इंडिया टुडे, CRPF से BSF 
तक: भारत के विभिन्न रक्षा बलो ंऔर उनकी भूमिकाओ ंको जानेें, 15 फरवरी 2019.

10	 HRW, भारत, 2024 की घटनाएँ, 2025.
11	 फ्रंट लाइन, नागरिक समाज समूहो ंने बस्तर मेें संघर््ष विराम का आह्वान किया, आदिवासियो ंके खिलाफ बढ़ती हिसंा की निदंा की, 5 अप्रैल 2025.
12	 अमनेस्टी इंटरनेशनल (AI), भारत: प्रदर््शनकारियो ंके खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग, मनमाना हिरासत और दंडात्मक कदम तुरंत बंद किए जाने चाहिए (भारत: 

अत्यधिक बल का प्रयोग), 14 जनू 2022; दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, फरवरी 2020 के उत्तर-पूर््व दिल्ली दंगो ंपर तथ्य-निष्ठ रिपोर््ट, जलुाई 2020
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https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/india
https://frontline.thehindu.com/news/adivasi-rights-bastar-conflict-maoist-ceasefire-chhattisgarh-violence-tribal-displacement/article69416258.ece
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/india-excessive-use-of-force-arbitrary-detention-and-punitive-measures-against-protesters-must-end-immediately/
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https://archive.org/details/DMC-delhi-riots-fact-finding-2020.
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है, और असहमति को दबाने की एक व्यापक रणनीति के तहत आतंकवाद-रोधी कानूनो ंके अभियोजन का भी सामना करना पड़ता है।13 धार्मिक 
अल्पसंख्यको ंऔर अन्य हाशिए पर मौजदू समुदायो—ंजैसे दलितो ंऔर मुसलमानो—ंके खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव के कारण यह समूह 
कानून प्रवर््तन संस्थाओ ंकी हिसंा से अनुपातहीन रूप से प्रभावित होत ेहैैं।14

इस गंभीर स्थिति ने संयकु्त राष्टट्र के विशेषज््ञोों , संधि निकायो ंऔर यनूिवर््सल पीरियाडिक रिव्यु (UPR) कार््य समूह का ध्यान आकर्षित किया है, 
जिन््होों ने इस पर बार-बार गहरी चितंा व्यक्त की है, और भारत से यातना और अन्य क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संयकु्त 
राष्टट्र कन्ववेंशन (UNCAT) का अनुसमर््थन करने और यातना से निपटने के उपायो ंको लागू करने का आग्रह किया है।15 जुलाई 2024 मेें, 
संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति (HRCttee) ने हिरासत मेें मौतो ंकी उच्च दर, पीड़़ितो ंके परिवारो ंके खिलाफ प्रतिशोध और बंदियो ं- विशेष 
रूप से अल्पसंख्यक समूहो ंके लोगो ं- के खिलाफ बलात्कार सहित यातना के प्रयोग पर चितंा व्यक्त की है।16 HRCttee ने तथाकथित ‘अशातं 
क्षेत््रोों ’ मेें आतंकवाद-रोधी कानून के प्रयोग की भी निदंा की, जिसके परिणामस्वरूप:

व्यापक और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन, जिनमेें अत्यधिक बल प्रयोग के कारण गैरकानूनी हत्याएं, वर्षषों तक औपचारिक 
आरोपो ंके बिना मनमाना हिरासत, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं जिनका शीघ्रता से निपटारा नही ंकिया जाता, यौन हिसंा, जबरन 
विस्थापन और यातना एवं दरु्वव्यवहार शामिल हैैं।17

भले ही भारत ने 1997 मेें UNCAT पर हस्ताक्षर किए थ ेऔर इसे अनुमोदित करने का बार-बार आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक इस संधि 
की पुष्टि नही ंकी है।18 वह अपने घरेलू कानूनी ढाचें मेें यातना को एक स्वतंत्र अपराध के रूप मेें शामिल करने मेें भी विफल रहा है, क््योोंकि  2010 
मेें सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल तथा 2017, 2018 और 2022 मेें पेश किए गए निजी विधयेको ंके माध्यम से यातना-विरोधी कानून बनाने के प्रयासो ं
को गंभीर चुनौतियो ंका सामना करना पड़़ा है, और ये पहलेें अब तक ठप पड़़ी हैैं।19 2023 के आपराधिक क़़ानून सुधारो ंकी भी आलोचना की 
गई है, क््योोंकि  उन््होों ने पुलिस शक्तियो ंका विस्तार करके, हिरासत अवधि बढ़़ाकर, और लोक सेवको ंद्वारा किए गए अपराधो ंके लिए जवाबदेही 
सुनिश्चित न करके, पुलिस दरुुपयोग के विरुद्ध मौजदू सुरक्षा उपायो ंको कमजोर कर दिया है।20 यातना को अपराध न मानना, यातना विरोधी 
मानको ंको ठीक से लागू न करना और खास समूहो ंको निशाना बनाने के लिए कानूनो ंका गलत इस्तेमाल एक ऐसा माहौल बनाता है जो यातना 
को बढ़़ावा देता है। इसका व्यापक प्रसार, सामान्यीकरण, और राज्य की ओर से उचित प्रतिक्रिया का अभाव — ये सभी ऐसा माहौल तैयार करते 
हैैं, जो अपराधियो ंको बिना किसी जवाबदेही के भय के, लगातार ऐसे उल्लंघन करने की छूट देता है।

भारत मेें यातना और दरु्वव्यवहार की व्यापकता ने भारत के बाहर की अदालतो ंको भी चितंित कर दिया है, खासकर प्रत्यर््पण के मामलो ंमेें, जहा ँ
अदालतो ंने उन भारतीय नागरिको ंको प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया जिनके खिलाफ वैध प्रत्यर््पण आदेश हैैं। यह निर््णय यातना और 
दरु्वव्यवहार के संभावित जोखिम के आधार पर लिए गए, भले ही भारत सरकार ने पूर््ण आश्वासन प्रदान किए हो।ं21 राष्ट्रीय अदालतो ं के ऐसे 
निष्कर्षषों और 2022 के यपूीआर22 मेें 31 देशो ंद्वारा भारत को दी गई सिफारिशो ंके बावजदू भारत मेें बिगड़ती स्थिति पर अतंरराष्ट्रीय समुदाय की 
प्रतिक्रिया सीमित रही है, और कई देश भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधो ंमेें उसके मानवाधिकार रिकॉर््ड की आलोचना करने से हिचकिचात े

13	 बीबीसी, सिद्दीक़ क़प्पन: दो साल बाद भारतीय पत्रकार जले से रिहा, 2 फ़रवरी 2023
14	 CNN, भारतीय पुलिस न्याय दिलाने के लिए हिसंा को शॉर््टकट की तरह इस्तेमाल करती है। इसका सबसे ज़््यादा बोझ ग़रीबो ंपर पड़ता है, 3 दिसंबर 2020; साउथ 

एशिया जस्टिस कैैं पेन, भारत मेें यातना, दण्डहीनता और धार्मिक अल्पसंख्यक, अप्रकाशित, पृ. 9; सिटिज़न्स अगेन्स्ट हेट, सबको चुप करा दिया गया है: उत्तर प्रदेश 
मेें एंटी-सीएए प्रदर््शनकारियो ंके ख़़िलाफ़ पुलिस की ज़््यादतिया ँऔर हिसंा के बाद की प्रताड़नाएँ, 2 मार््च 2020 

15	 संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद (HRC), सार््वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR 2022) के कार््यकारी समूह की रिपोर््ट, 14 दिसंबर 2022, A/HRC/52/11
16	 संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति (HRCttee), भारत की चौथी आवधिक रिपोर््ट पर निष्कर््षषात्मक टिप्पणिया ँ(Concluding Observations 2024), 25 

जलुाई 2024, CCPR/C/IND/CO/4, पैरा 33
17	 HRCttee, निष्कर््षषात्मक टिप्पणिया ँ2024, पैरा 27
18	 संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार उच्चायकु्त का कार््ययालय (OHCHR), भारत की अनुसमर््थन स्थिति
19	 यह विधयेक पहली बार 2010 मेें प्रस्तुत किया गया और लोकसभा (संसद का निचला सदन) ने इसे पारित किया। बाद मेें इसे राज्यसभा (ऊपरी सदन) की एक चयन 

समिति के पास भेजा गया। चयन समिति ने सिफ़़ारिशेें की,ं लेकिन आम चुनाव के लिए लोकसभा के विघटन के साथ ही विधयेक निष्प्रभावी हो गया। 2017, 2018 
और 2022 मेें यातना-निरोधक विधयेक निजी सदस््योों  द्वारा पेश किए गए, लेकिन वे सफल नही ंहुए।

20	 कॉमन कॉज़, तीन नए आपराधिक क़़ानून, 2024
21	 देखेें भंडारी बनाम भारत सरकार [2025] EWHC 449 (प्रशासनिक)। जिला न्यायाधीश, जिनके इस मामले पर निर््णय को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि मिली, ने यह 

निष्कर््ष निकालने के लिए कई कारको ंऔर स्रोतो ंपर भरोसा किया कि पुलिस अधिकारियो ंया अन्य जाचं संस्थाओ ंद्वारा यातना और कुप्रवतृ्ति का जोखिम अच्छी तरह 
स्थापित है। इनमेें शामिल थ:े भारत द्वारा UNCAT की पुष्टि न करना; भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 1 SCC 416 के 
बाद से यातना की स्वीकृति; भारतीय विधि आयोग और NHRC की रिपोर्टटें; और विशेषज्ञ राय। देखेें: भारत संघ सरकार बनाम विरकरन अवस्ती, 11 अप्रैल 2025, 
और एशियन सेेंटर फॉर ह्यूमन राइटस्, टॉर््चर अपडेट: इंडिया, दिसंबर 2018

22	 संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद, (UNHRC) UPR 2022, पैरा 151–152
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https://edition.cnn.com/videos/world/2020/12/02/indias-turbulent-relationship-with-its-law-enforcement-police-brutality-lc-lon-orig.cnn
https://www.hrfn.org/wp-content/uploads/2020/03/Everyone-Has-Been-Silenced.pdf
https://www.hrfn.org/wp-content/uploads/2020/03/Everyone-Has-Been-Silenced.pdf
https://upr-info.org/sites/default/files/country-document/2023-02/a_hrc_wg.41_IN_E.pdf
https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CAT-OP&Lang=en
https://www.commoncause.in/wotadmin/upload/july_sept_2024_Colour_Copy_for_Scroll.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2025/449.pdf
https://indiankanoon.org/doc/501198/
https://6kbw.com/indian-extradition-requests-discharged/
https://www.achrweb.org/wp-content/uploads/2018/06/TortureUpdateIndia.pdf
https://upr-info.org/sites/default/files/country-document/2023-02/a_hrc_wg.41_IN_E.pdf
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हैैं।23 वैश्विक सामान और सेवाओ ंके व्यापार मेें भारत की महत्वपूर््ण भूमिका, और उसकी भूराजनीतिक अहमियत24 ऐसे हालात बनाती हैैं जिनमेें 
देश मानवाधिकार मुद््दोों  पर भारत पर आर्थिक या कूटनीतिक दबाव डालने से कतरात ेहैैं।

यह रिपोर््ट भारत मेें चल रही व्यापक यातना, दरु्वव्यवहार और राज्य हिसंा के अन्य रूपो ंपर प्रकाश डालती है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की 
आवश्यकता है। यह यातना के स्वरूप का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमेें पुलिस और न्यायिक हिरासत मेें हिरासत मेें बलात्कार और हिसंा के 
अन्य रूप, और पुलिस ‘मुठभेड़़ोों ’ मेें गैर-न्यायिक हत्याएं शामिल हैैं (भाग I)। रिपोर््ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि यातना का उपयोग 
न केवल राजनीतिक दमन के उपकरण के रूप मेें किया जाता है, बल्कि भेदभावपूर््ण उत्पीड़न के एक साधन के रूप मेें भी किया जाता है, जो 
राजनीतिक असंतुष््टोों , धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यको ंजैसे समूहो,ं और संघर््ष और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत््रोों  मेें व्यक्तियो ंको प्रभावित करता है 
(भाग II)। इसके अतिरिक्त, रिपोर््ट भारत के राष्ट्रीय कानूनी ढाचें मेें महत्वपूर््ण कमियो ंऔर खामियो ंका खुलासा करती है जो ऐसे दरु्वव्यवहारो ंको 
रोकने या संबोधित करने मेें विफल रहता है (भाग III), और दण्ड मुक्ति की गहरी संस्कृ ति को रेखाकंित करती है जो अपराधियो ंको जवाबदेही के 
डर के बिना कार््य करने की अनुमति देती है (भाग IV)। अतं मेें, यह रिपोर््ट भारत को यातना और दरु्वव्यवहार की रोकथाम, जाचं तथा अभियोजन 
से संबंधित विशिष्ट सिफारिशेें प्रस्तुत करती है। साथ ही, यह उन अन्य देशो ंको भी संबोधित करती है जिन पर यातना पर पूर््ण प्रतिबंध बनाए रखने 
की अतंरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है। 

23	 संदीप कुमार, भारत का भू-राजनीतिक उदय संदर््भ मेें: क्षेत्रीय प्रभाव, 22 मई 2023
24	 सौतिक बिस्वास, भारत: क्या सबसे तेज़ बढ़ती बड़़ी अर््थव्यवस्था की गति धीमी हो रही है? 10 दिसंबर 2024

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/indias-geopolitical-rise-in-context-regional-implications/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c8dq9rj63lmo
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यातना के स्वरूप							                 

एक पुलिसकर्मी नई दिल्ली की तिहाड़ जेल मेें जाते हुए ।
भारतीय जेलो ंमेें यातना अभी भी बड़़े पैमाने पर होती है, जिसमेें बेरहमी से 
पिटाई और हिरासत मेें मौत के मामले सामने आए हैैं।

भारत मेें यातना विभिन्न संदर्भभों और परिस्थितियो ंमेें की जाती है। और इसके कई रूप होत ेहैैं, जैसे पुलिस और न्यायिक हिरासत मेें पिटाई और यौन 
हिसंा – जिसमेें मनमानी गिरफ्तारियो ंया गैर-कानूनी हिरासत के दौरान होने वाली घटनाएं शामिल हैैं –25 और तथाकथित पुलिस ‘एनकाउंटर’ 
मेें गैर-न्यायिक हत्याएं। UNCAT के तहत, यातना की परिभाषा मेें चार तत्व शामिल हैैं: (i) गंभीर दर््द या पीड़़ा, चाहे वह शारीरिक हो या 
मानसिक; (ii) जानबझूकर पहुुँचाया गया हो; (iii) किसी खास मकसद के लिए, जैसे कि गुनाह कबलू करवाना, सज़़ा देना, डराना या मजबरू 
करना, या किसी भी तरह के भेदभाव के आधार पर किसी भी कारण से; (iv) किसी सरकारी अधिकारी या आधिकारिक क्षमता मेें काम करने 
वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके उकसाने पर, या उसकी सहमति या मिलीभगत से।26 इस परिभाषा के आधार पर, रिपोर््ट का यह सेक्शन 
भारत मेें सरकारी लोगो ंद्वारा किए जाने वाले यातना के सबसे आम तरीको ंकी जाचं करता है। दस्तावेजी उदाहरणो ंके माध्यम से, यह दिखाता 
है कि अतंरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंधो ंके बावजदू, यातना कानून-प्रवर््तन और जाचं का एक व्यवस्थित हथियार बनकर रह गई है, जो नियंत्रण और 
डराने-धमकाने को बढ़़ावा देती है।

25	 भारत मेें बिना किसी कानूनी आधार या प्रक्रिया के और औपचारिक हिरासत स्थलो ंके बाहर व्यक्तियो ंकी हिरासत को कभी-कभी ‘अनौपचारिक हिरासत’ कहा जाता 
है। देखेें राज कुमार सिहं, न्याय सुनिश्चित करना: भारत मेें पुलिस अधिकार के कानूनी और संवैधानिक दायरे, 2024

26	 यातना और अन्य क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़़ा के खिलाफ संयकु्त राष्टट्र कन्ववेंशन (10 दिसंबर 1984 को अपनाया गया, 26 जनू 1987 को 
लागू हुआ) 1465 UNTS 85 (UNCAT), अनुच्छेद 1

https://www.allresearchjournal.com/archives/2024/vol10issue8/PartC/10-8-52-360.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201465/v1465.pdf
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पुलिस हिरासत मेें यातना
मानवाधिकारो ंऔर शारीरिक अखंडता के लिए सबसे बड़़ा खतरा पुलिस स्टेशनो ंमेें होता है।” 

– नुथलपति रमना, भारत के पूर््व मुख्य न्यायाधीश, 202127

भारत मेें कानून लागू करने के तरीको ंमेें यातना लंब ेसमय से जड़ें जमा चुकी है। यह एक ऐसी विरासत है जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही 
है।28 आज भी यह एक गंभीर चितंा का विषय है और एक व्यापक रूप से प्रयकु्त तरीका है जो जाचं तकनीको ंका अभिन्न हिस्सा बन चुका है।29

यह देखत ेहुए कि भारतीय कानून मेें यातना की कोई परिभाषा नही ंहै, नेशनल क्राइम रिकॉर््डड््स ब्यूरो (NCRB) और ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर््च एंड 
डेवलपमेेंट जैसी आधिकारिक सरकारी एजेेंसियो ंके माध्यम से यातना के मामलो ंसे संबंधित आकंड़़े प्राप्त करना मशु्किल है। हालाकंि NCRB ने 
2017 और 2022 के बीच पुलिस के खिलाफ दर््ज यातना के कई मामलो ंको दर््ज़ किया,30 लेकिन यह संख्या NHRC और भारतीय नागरिक समाज 
द्वारा दर््ज किए गए संबंधित आकँड़़े की तलुना मेें काफी कम है, जिसे इस रिपोर््ट मेें आगे प्रस्तुत किया गया है। नागरिक समाज संगठनो ंकी रिपोर्टटों के 
अलावा, NHRC द्वारा संकलित आकँड़़े यातना की घटनाओ ंसे जडु़़े सबतू प्रदान करत ेहैैं। NHRC हर साल उसे रिपोर््ट किए गए मानवाधिकार 
उल्लंघन के मामलो ंका विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है, और लगातार यह दिखाया है कि अधिकारियो ंद्वारा हिरासत मेें यातना पूरे देश मेें सामान्य 
हो गई है।31 फिर भी, NHRC के आकंड़़े हिरासत मेें हुई मौतो ंके मामलो ंतक ही सीमित हैैं और इसमेें यातना के सभी मामले शामिल नही ंहैैं।32 कम 
रिपोर्टटिंग भी एक मदु्दा है, क््योोंकि  अधिकाशं मामलो ंमेें, पीड़़ित के वकील, नागरिक समाज संगठन या मानवाधिकार रक्षक ही NHRC को यातना की 
घटनाओ ंकी रिपोर््ट करत ेहैैं, और हिरासत मेें लिए गए कई व्यक्तियो ंको कानूनी प्रतिनिधित्व या नागरिक समाज की वकालत तक पहुुंच नही ंहोती है।

यातना का चलन इतना व्यापक और आम है कि यह पुलिस व्यवस्था मेें सामान्य रूप से स्वीकृत हो चुकी है।33 2019 मेें भारत मेें लगभग 12,000 
पुलिस कर्मियो ंके देशव्यापी सर्वेक्षण मेें पाया गया कि लगभग 37% पुलिस अधिकारियो ंने (कथित) छोटे अपराधो ंके लिए लोगो ंको दंडित करना 
अपना कर््तव्य माना, 75% ने महसूस किया कि संदिग्ध अपराधियो ंके प्रति हिसंक होने मेें पुलिस सही है, जबकि लगभग 80% ने कबलूनामा 
निकलवाने के लिए संदिग््धोों  को पीटना स्वीकार््य पाया।34

भारत मेें हिरासत मेें यातना – अन्य संदर्भभों की तरह – आमतौर पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पहले 24 घंटो ंके भीतर होती है, इससे 
पहले कि उन्हहें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।35 यह भी बताया गया है कि पुलिस हिरासत मेें यातना का जोखिम तब बढ़ जाता है जब एक 
मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि हिरासत मेें लिए गए व्यक्ति को 15 दिन या उससे ज़््यादा समय तक पुलिस हिरासत मेें रखा जाए।36 पूछताछ के 
दौरान अक्सर कबलूनामे निकलवाने या कथित अपराधो ंके लिए व्यक्तियो ंको सज़़ा देने के लिए यातना का इस्तेमाल किया जाता है।37 भारतीय 
समाचार प्लेटफ़़ॉर््म, न्यूज़ मिनट, की एक 2025 की रिपोर््ट मेें पुलिस द्वारा हिरासत मेें लिए गए व्यक्तियो ंके हड्डियो ंके टूटने के बढ़त ेहुए आकँड़़े 
सामने आए हैैं।38 रिपोर््ट मेें कहा गया है कि तमिलनाडु राज्य मेें चेन्नई के केें द्रीय कारागारो ंमेें रिमाडं पर कम से कम 304 अभियकु््तोों  को 1 जनवरी 
से 7 अक्टूबर, 2024 के बीच पुलिस द्वारा हड्डियो ंके टूटने की चोटेें आयी थी।ं39

27	 अमृत ढिल््लोों , भारत के पुलिस स्टेशन मानवाधिकारो ंके लिए खतरा हैैं, कहत ेहैैं मुख्य न्यायाधीश, 10 अगस्त 2021
28	 कदीर आलम, भारतीय उपमहाद्वीप मेें यातना और अमानवीय दंड का ऐतिहासिक अवलोकन, 2018
29	 भंडारी बनाम भारत सरकार [2025] EWHC 449 (एडमिन), पैरा. 117 मेें डॉ. एलन मिशेल की विशेषज्ञ राय।
30	 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर््ड ब्यूरो (NCRB), वर््ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, और 2022 के लिए राज्य पुलिस कर्मियो ंके खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के 

लिए दर््ज मामले।
31	 NHRC, वार्षिक रिपोर््ट 2021-22; वार्षिक रिपोर््ट 2019-20; वार्षिक रिपोर््ट 2018-19; वार्षिक रिपोर््ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर््ट 2016-2017; वार्षिक 

रिपोर््ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर््ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर््ट 2013-2014; वार्षिक रिपोर््ट 2012-2013
32	 उदाहरण के लिए NHRC के आकंड़़ोों  मेें यातना के मामलो ंके लिए एक श्रेणी की कमी देखेें: NHRC, मानवाधिकार केस साखं्यिकी – दिसंबर 2024; राष्ट्रीय 

मानवाधिकार आयोग, हिरासत मेें मौत/बलात्कार पर दिशानिर्देश, दिसंबर 1993
33	नि त्या रामकृष्णन, हिरासत मेें: दक्षिण एशिया मेें कानून, दंड से मुक्ति और कैदि यो ंके साथ दरु्वव्यवहार, मई 2013, पृष्ठ 3-4
34	 कॉमन कॉज़ और लोकनीति-सेेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिगं सोसाइटीज़, भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2019: पुलिस पर््ययाप्तता और कार््यकारी परिस्थितिया,ँ 

2019, पृष्ठ 131
35	 राजा बग्गा, पुलिस हिरासत मेें 60% से ज़््यादा मौतेें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अदंर होती हैैं, 26 अक्टूबर 2020। यह भी देखेें नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टॉर््चर, इंडिया: 

टॉर््चर पर सालाना रिपोर््ट 2019, 26 जनू 2020, पृ. 11
36	 द इंडियन एक्सप्रेस, अधिकतम पुलिस हिरासत अभी भी 15 दिन है, इसे दो महीने तक बढ़़ाया जा सकता है: अमित शाह, 2 जलुाई 2024
37	 नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टॉर््चर, इंडिया: टॉर््चर पर सालाना रिपोर््ट 2020, 18 मार््च 2021, पृ. 17, 66
38	 द न्यूज मिनट, टीएन पुलिस के ‹फिसलन भरे’ शौचालय: डेटा से पता चलता है कि हिरासत मेें 300 से अधिक संदिग््धोों  के अगं टूट गए, 20 मई 2025
39	 द न्यूज मिनट, टीएन पुलिस के ‹फिसलन भरे’ शौचालय: डेटा से पता चलता है कि हिरासत मेें 300 से अधिक संदिग््धोों  के अगं टूट गए, 20 मई 2025

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/10/india-police-stations-human-rights-threat-chief-justice
https://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/12_v31_2_july2018.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2025/449.pdf
https://www.ncrb.gov.in/uploads/2022/July/11/custom/crime-in-india/table-16A.6_1-2017.pdf
https://www.ncrb.gov.in/uploads/2022/July/11/custom/crime-in-india/table-16A.6_0-2018.pdf
https://www.ncrb.gov.in/uploads/2022/July/11/custom/crime-in-india/table-16A.6_2-2019.pdf
https://www.ncrb.gov.in/uploads/2022/July/11/custom/crime-in-india/table-16A.6.pdf
https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/post/1679666931TABLE16A6.pdf
https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1702037720TABLE16A6.pdf
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://books.google.co.uk/books/about/In_Custody.html?id=w5-HAwAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.commoncause.in/uploadimage/page/Status_of_Policing_in_India_Report_2019_by_Common_Cause_and_CSDS.pdf
https://www.commoncause.in/uploadimage/page/Status_of_Policing_in_India_Report_2019_by_Common_Cause_and_CSDS.pdf
https://www.indiaspend.com/over-60-of-deaths-in-police-custody-are-within-24-hours-of-arrest
https://indianexpress.com/article/india/maximum-police-custody-still-15-days-can-be-spread-over-two-months-amit-shah-9427079/
https://www.uncat.org/wp-content/uploads/2021/03/IndiaTortureReport2020.pdf
https://www.thenewsminute.com/tamil-nadu/tn-polices-slippery-toilets-data-shows-over-300-suspects-fractured-limbs-in-custody
https://www.thenewsminute.com/tamil-nadu/tn-polices-slippery-toilets-data-shows-over-300-suspects-fractured-limbs-in-custody
https://www.thenewsminute.com/tamil-nadu/tn-polices-slippery-toilets-data-shows-over-300-suspects-fractured-limbs-in-custody


15यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

जलुाई 2024 मेें, मीडिया रिपोर्टटों के अनुसार, तलंेगाना के हैदराबाद मेें शादनगर पुलिस स्टेशन मेें एक कथित चोरी के मामले मेें तलब की गई 
दलित महिला सुनिता को कथित रूप से स्वीकारोक्ति के लिए यातना दी गई। सुनिता ने “आरोप लगाया कि उसके पैरो ंपर चमड़़े की बले््टोों  से बरुी 
तरह पीटा गया, पुलिसकर्मियो ंने उसके हाथो ंपर पैर रखा, उसकी पसलियो ंपर ठोकर मारी और उन््होों ने उस पर मोम भी डालने की कोशिश की”, 
और उसे तब ही छोड़़ा गया जब वह लगभग बहेोश हो गई थी।40 सितंबर 2024 मेें एक अलग मामले मेें, हत्या के संदेह मेें हिरासत मेें लिए गए 
दो व्यक्तियो ंको कथित रूप से पुलिस अधिकारियो ंद्वारा लोह ेकी पाइप और लाठी (भीड़ नियंत्रण के लिए आमतौर पर पुलिस द्वारा इस्तेमाल 
होने वाली बासं की छड़ें) से पीटा गया। मीडिया रिपोर्टटों के अनुसार, दोनो ंव्यक्तियो ं“को हत्या की स्वीकारोक्ति करने के लिए पीटा गया।”41 

तमिलनाडु राज्य के एक मानवाधिकार समूह ने कहा कि दोनो ंपीड़़ितो ंको अस्पताल मेें भर्ती कराया गया और उन्हहें गहन चिकित्सा इकाई मेें इलाज 
की आवश्यकता पड़़ी, जिसमेें से एक के शरीर पर “ऐसी चोटेें थी ंजो चरम पुलिस यातना का संकेत देती थी।ं”42

 केस स्टडी: हिरासत मेें स्वीकारोक्ति के लिए की गई प्रताड़ना के कारण मतृ्यु

तामिर जिफ्री
31 जलुाई 2023 को, मलप्पुरम (केरल) निवासी 30 वर्षीय तामिर जिफ्री को केरल पुलिस के जिला मादक द्रव्य निरोधक विशेष 
कार््रवाई बल ने कथित तौर पर नशीले पदार््थ रखने के आरोप मेें गिरफ्तार किया।43 उसे अन्य यवुको ंके साथ तनुस पुलिस स्टेशन मेें 
हिरासत मेें लिया गया। पुलिस ने कथित तौर पर तामिर और कम से कम चार अन्य लोगो ंको नशीली दवाओ ंके सेवन को स्वीकार करने 
के लिए प्रताड़़ित किया।44 गिरफ्तारी के अगले दिन, तामिर बहेोश हो गया और हिरासत मेें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया 
कि उसकी मौत नशीले पदार्थथों के अत्यधिक सेवन के कारण हुई, लेकिन उसके परिवार ने उसकी मौत के कारण पर संदेह व्यक्त किया।

एक फोरेेंसिक सर््जन द्वारा किए गए शव परीक्षण मेें तामीर के शरीर पर 21 घाव पाए गए, जिससे पता चलता है कि उसे हिरासत मेें 
यातना दी गई होगी।45 पोस्टमार््टम रिपोर््ट के अनुसार, ये चोटेें «हथकड़़ी के बल प्रयोग» और «बिना धार वाला और बलेनाकार हथियार 
से जबरदस्ती की गई पिटाई» के कारण आई थी।ं46 रिपोर््ट मेें तामीर की मौत का कारण कई बार बलपूर््वक की गई चोटो,ं नशीली दवाओ ं
के सेवन और अतंर्निहित कोरोनरी धमनी रोग का संयकु्त प्रभाव बताया गया है। तामीर की हिरासत मेें यातना और मौत ने जन आक्रोश 
को जन्म दिया।47

मामला केें द्रीय जाचँ ब्यूरो को सौपं दिया गया, जिसने मई 2024 मेें तामीर की मौत के सिलसिले मेें चार पुलिस अधिकारियो ंको गिरफ्तार 
किया। जलुाई 2024 मेें, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयरु्विज्ञान संस्थान ने पुष्टि की कि तामीर की मौत केरल पुलिस द्वारा हिरासत 
मेें दी गई यातना के कारण हुई थी।48

	

पुलिस हिरासत मेें यातना का इस्तेमाल अपराध स्वीकार करवाने के अलावा लोगो ंको डराने या दंडित करने के लिए भी किया जाता है।49 उदाहरण 
के लिए, सितंबर 2024 मेें दो महिलाओ ंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता मेें एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध मेें 
गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हिरासत मेें उन्हहें प्रताड़़ित किया गया। नवंबर 2024 मेें, सर्वोच्च न्यायालय ने कथित यातना के आरोपो ंकी जाचं के 
लिए एक विशेष जाचं टीम गठित करने का आदेश दिया।50 कुछ मामलो ंमेें पुलिस खुलेआम हिरासत मेें हिसंा का इस्तेमाल न्यायेतर सजा के तौर 
पर करती है। उदाहरण के लिए, मई 2024 मेें एक प्रमुख मानवाधिकार गैर-सरकारी संगठन पीपुल्स वॉच ने बताया कि पुलिस अधिकारियो ंने 

40	 न्यूज नाइन, हैदराबाद: शादनगर डीआई, हिरासत मेें दलित महिला को प्रताड़़ित करने के लिए पाचं कासं्टेबल निलंबित, 5 अगस्त 2024; द टाइम्स ऑफ इंडिया, पुलिस 
थाने मेें चोरी के मामले मेें दलित महिला को निर््वस्त्र कर प्रताड़़ित किया गया, 5 अगस्त 2024

41	 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सीबी-सीआईडी ​​ने काचंीपुरम मेें पूर््व पुलिसकर्मी की हत्या की जाचं अपने हाथ मेें ली, 8 नवंबर 2024
42	 द न्यूज मिनट, काचंीपुरम मेें पुलिस पर दो हत्या के संदिग््धोों  को प्रताड़़ित करने का आरोप, एसएचआरसी ने जाचं शुरू की, 30 सितंबर 2024
43	 द न्यूज मिनट, एम्स ने पुष्टि की कि तामिर जिफ्री की मौत केरल पुलिस द्वारा हिरासत मेें यातना के कारण हुई, 9 जलुाई 2024; मेट््ररो
44	म ेट््ररो वार््तता, तनूर हिरासत मेें मौत का मामला: सीबीआई ने केरल के चार पुलिसकर्मियो ंको गिरफ्तार किया, 4 मई 2024
45	 द न्यूज मिनट, एम्स ने पुष्टि की कि तामीर जिफ्री की मौत केरल पुलिस द्वारा हिरासत मेें यातना के कारण हुई, 9 जलुाई 2024
46	 ओनमनोरमा, तनूर हिरासत मेें मौत: पिनाराई ने कहा कि केरल पुलिस भारत मेें सर््वश्रेष्ठ है, 10 अगस्त 2023
47	 द न्यूज मिनट, एम्स ने पुष्टि की कि तामीर जिफ्री की मौत केरल पुलिस द्वारा हिरासत मेें यातना के कारण हुई, 9 जलुाई 2024
48	 द न्यूज मिनट, एम्स ने पुष्टि की कि तामीर जिफरी की मृत्यु केरल पुलिस द्वारा हिरासत मेें यातना के कारण हुई, 9 जलुाई 2024
49	 अतंर््रराष्ट्रीय न्यायविद आयोग (ICJ), विरोध प्रदर््शन के लिए दंडित: कोविड-19 के समय मेें मानवाधिकार रक्षको ंके विरुद्ध उल्लंघन, नवंबर 2002
50	 द इकोनॉमिक टाइम्स, आरजी कर विरोध प्रदर््शन: सुप्रीम कोर््ट ने हिरासत मेें यातना मामले की विशेष जाचं के आदेश दिए, हाईकोर््ट के समक्ष साप्ताहिक रिपोर््ट, 25 

नवंबर 2024; एनडीटीवी, शीर््ष न्यायालय ने आरजी कर प्रदर््शनकारियो ंके कथित उत्पीड़न की विशेष टीम जाचं के आदेश दिए, 25 नवंबर 2024

https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/dalit-woman-tortured-in-theft-case-at-shadnagar-police-station/articleshow/112272423.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/dalit-woman-tortured-in-theft-case-at-shadnagar-police-station/articleshow/112272423.cms
https://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2024/Nov/08/cb-cid-takes-over-probe-into-murder-of-ex-cop-in-kancheepuram
https://www.thenewsminute.com/tamil-nadu/police-accused-of-torturing-two-murder-suspects-in-kancheepuram-shrc-launches-probe
https://www.thenewsminute.com/kerala/aiims-confirms-tamir-jiffry-died-due-to-custodial-torture-by-kerala-police
https://english.metrovaartha.com/news/kerala/tanur-custodial-death-case-cbi-arrests-four-kerala-policemen
https://www.onmanorama.com/news/kerala/2023/08/10/tanur-custodial-death-pinarayi-vijayan-kerala-police-best-india-vd-satheesan-hits-back-thamir-jiffri.html
https://www.onmanorama.com/news/kerala/2023/08/10/tanur-custodial-death-pinarayi-vijayan-kerala-police-best-india-vd-satheesan-hits-back-thamir-jiffri.html
https://www.thenewsminute.com/kerala/aiims-confirms-tamir-jiffry-died-due-to-custodial-torture-by-kerala-police
https://www.thenewsminute.com/kerala/aiims-confirms-tamir-jiffry-died-due-to-custodial-torture-by-kerala-police
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/11/Punished-for-protest-report-11-Nov-Final.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/11/Punished-for-protest-report-11-Nov-Final.pdf
https://www.ndtv.com/india-news/top-court-orders-special-team-probe-into-rg-kar-protesters-alleged-torture-7101341
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अपराध पर ‘रोक’ लगाने के प्रयास मेें हत्या के चार संदिग््धोों  के हाथ तोड़ दिए थ।े पुलिस का दावा था कि इन व्यक्तियो ंको चोटेें उस समय लगी ं
जब पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वे सड़क के बीच की मेडियन से टकरा गए। एनजीओ ने इस प्रथा की निदंा की और राज्य मानवाधिकार 
आयोग (SHRC) से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, यह तर््क  देत ेहुए कि इस तरह के दरु्वव्यवहार को «रोकथाम के रूप मेें सामान्य बना दिया 
गया है”।51

हरियाणा मेें 475 कैदि यो ंके साक्षात्कारो ंपर आधारित कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव (CHRI) की 2019 की एक रिपोर््ट मेें पाया गया 
कि लगभग आध े(227) ने पुलिस रिमाडं के दौरान अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार या यातना का अनुभव किया। इसमेें यौन यातना, 
बिजली का झटका, बलात्कार की धमकिया,ँ लाठियो ंसे पिटाई, उल्टा लटकाना, पानी मेें डुबोना और पैरो ंके तलवो ंपर मारना जैसे तरीके शामिल 
थ,े जिनसे बाद मेें यातना के आरोपो ंको साबित करने के लिए बहुत कम निशान दिखाई देत ेहैैं।52

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत मेें पुलिस और न्यायिक हिरासत मेें यातना के सभी मामलो ंको दर््ज करने वाले कोई आधिकारिक आकँड़़े 
उपलब्ध नही ंहैैं, जिससे समस्या के पूरे पैमाने का निर््धधारण करना मुश्किल हो जाता है। हालाकँि, कई मामलो ंमेें, पुलिस हिरासत मेें यातना के 
परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, और ऐसी मौतेें काफी संख्या मेें दर््ज की जाती हैैं। हिरासत मेें मौतो ंकी खतरनाक दरेें हिरासत मेें यातना की 
गंभीरता और व्यापक प्रकृति को दर््शशाती हैैं।53 अप्रैल 2014 और दिसंबर 2024 के बीच, NHRC को पुलिस हिरासत मेें 1,538 मौतो ंकी 
सूचना दी गई, 2021-2022 के बीच 175 मामले, 2022-2023 मेें 166 और 2023-2024 मेें 158 मामले दर््ज किए गए - 2014-2015 
के बाद से सबसे अधिक संख्या को चिह्नित करत ेहुए, जब 133 मौतेें दर््ज की गई थी।ं54 हालाकंि आधिकारिक आकंड़़े यह स्पष्ट रूप से उल्लेख 
नही ंकरत ेहैैं कि कितनी मौतेें प्रत्यक्ष पुलिस हिसंा या यातना के कारण हैैं, नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टॉर््चर (NCAT) की 2019 की एक रिपोर््ट मेें 
पाया गया कि उसके द्वारा दर््ज की गई हिरासत मेें लगभग 76% मौतेें यातना के कारण हुईं।55

इसके विपरीत, NCRB ने 2014 और 2022 के बीच पुलिस हिरासत मेें केवल 328 मौतेें दर््ज की।ं हालाकँि आकँड़़ोों  मेें सूचीबद्ध पुलिस हिरासत 
मेें मौतो ंके संभावित कारणो ंमेें «पुलिस द्वारा शारीरिक हमले के कारण पुलिस हिरासत के दौरान लगी चोटेें» शामिल हैैं, लेकिन अधिकाशं मामलो ं
मेें दर््ज कारणो ंमेें «पुलिस हिरासत से पहले लगी चोटेें", "भीड़ का हमला/दंगे", "अन्य अपराधियो ंद्वारा हमला", "आत्महत्या", "पुलिस हिरासत 
से भागते समय", "बीमारी» और «प्राकृतिक मौतेें» शामिल हैैं।56 NCRB के उपलब्ध आकँड़़ोों  के अनुसार, इनमेें से किसी भी मामले मेें किसी 
अधिकारी को दोषी नही ंठहराया गया।57 उपरोक्त आकँड़़े संभवतः पुलिस हिरासत मेें मौतो ंकी पूरी सीमा को कम करके आकंत ेहैैं, क््योोंकि  पीड़़ित 
और उनके परिवार अक्सर पुलिस प्रतिशोध के डर से रिपोर््ट करने से बचते हैैं (नीचे ‘शिकायतकर््तताओ ंके खिलाफ प्रतिशोध’ अनुभाग देखेें)।58 

NCAT ने हिरासत मेें मौतो ंके आधिकारिक आकँड़़ोों  को संभवतः «घोर कम किया आकँड़़ा» बताया है।59

51	 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, तमिलनाडु: पुलिस ने कथित तौर पर अपराध पर «रोक» लगाने के लिए हत्या के आरोपियो ंके हाथ तोड़़े, 17 मई 2024। राज्य मानवाधिकार 
आयोग (SHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित स्वतंत्र निकाय हैैं, जो एनएचआरसी को भी नियंत्रित करता है। SHRC का कार््य 
NHRC के समान है, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर कार््य करत ेहैैं।

52	 कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव (CHRI), हरियाणा की जलेो ंके अदंर, 2019, पृष्ठ 94-105 पर
53	 OHCHR, संभावित रूप से गैरकानूनी मौत की जाचं पर मिनेसोटा प्रोटोकॉल, (2016) एचआर/पीयबूी/17/4, पैरा 17.
54	 ये आकंड़़े NHRC द्वारा प्रत्येक अप्रैल-मार््च रिपोर्टटिंग वर््ष के लिए «हिरासत मेें मौत (पुलिस) (इंक. कोड 807)" वर्गीकरण के तहत दर््ज मामलो ंकी कुल संख्या पर 

आधारित हैैं, जैसा कि निम्नलिखित स्रोतो ंमेें दर््ज किया गया है: वार्षिक रिपोर््ट 2021-22; वार्षिक रिपोर््ट 2019-20; वार्षिक रिपोर््ट 2018-19; वार्षिक रिपोर््ट 2017-
2018; वार्षिक रिपोर््ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर््ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर््ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर््ट 2013-2014; अप्रैल 2022 से दिसंबर 2024 
तक के मासिक आकँड़़े।

55	 CNN, भारतीय पुलिस न्याय पाने के लिए हिसंा का इस्तेमाल एक शॉर््टकट के रूप मेें करती है। सबसे गरीब लोग ही इसके निशान झलेत ेहैैं, 3 दिसंबर 2020। यह 
भी देखेें: राष्ट्रीय अत्याचार विरोधी अभियान, भारत: अत्याचार पर वार्षिक रिपोर््ट 2019, 26 जनू 2020, पृष्ठ 19

56	 NCRB के अनुसार, यह आकँड़़ा 2014, 2015 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 की भारत मेें अपराध की वार्षिक रिपोर्टटों की तालिका 
‹हिरासत मेें मौतो ंके कारण’ से लिया गया है (ध्यान देें कि मई 2025 तक, 2023 या 2024 के लिए भारत मेें अपराध की कोई सार््वजनिक रूप से उपलब्ध वार्षिक 
रिपोर््ट नही ंहै)

57	 NCRB, वर््ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए राज्य पुलिस कर्मियो ंके खिलाफ दर््ज मामले (ध्यान देें कि 
NCRB के पास वर््ष 2014, 2015 और 2016 के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पुलिस कर्मियो ंकी दोषसिद्धि पर सार््वजनिक रूप से उपलब्ध आकंड़़े नही ंहैैं)

58	 लाइवलॉ, हिरासत मेें यातना और मौतेें: भारतीय पुलिस का स्याह पक्ष, 17 जलुाई 2020। कॉमन कॉज और विकासशील समाजो ंके अध्ययन केें द्र, भारत मेें पुलिस 
व्यवस्था की स्थिति रिपोर््ट 2019, 2019, पृष्ठ 14-15. पुलिस अधिकारियो ंद्वारा शिकायत दर््ज करने और/या पुलिस हिसंा के बारे मेें शिकायत वापस लेने के लिए उन्हहें 
धमकाने पर पीड़़ितो ंको दंडित करने के सामान्य पैटर््न के उदाहरणो ंके लिए, देखेें बागं्लार मानवाधिकार सुरक्षा मंच (MASUM), मासिक रिपोर््ट सितंबर 2024, पृष्ठ 
3; MASUM मासूम, मासिक रिपोर््ट जनू 2024, पृष्ठ 3-4; पीपुल्स वॉच (PW), थथूकुुडी मेें ऑटो चालक हबीब के खिलाफ क्रू र अत्याचार, 24 फ़रवरी 2024। 
विश्व यातना विरोधी संगठन (OMCT), भारत: यातना पीड़़ित के परिवार को सुरक्षा कानूनो ंके तहत दंडित और चुप करा दिया जाता है, 15 नवंबर 2023

59	 CNN, भारतीय पुलिस न्याय पाने के लिए हिसंा का इस्तेमाल एक शॉर््टकट के रूप मेें करती है। सबसे गरीब लोग ही इसके ज़ख्म सहते हैैं, 3 दिसंबर 2020
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17यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

केस स्टडी: हिरासत मेें यातना के परिणामस्वरूप मृत्यु

विग्नेश
18 अप्रैल 2022 को, एक बीसियो ंकी उम्र के पुरुष विग्नेश को चेन्नई पुलिस ने देर रात वाहन जाचँ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सुरेश 
नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ उसे हिरासत मेें लिया गया और कथित तौर पर गंभीर शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़़ा।। रिपोर्टटों 
के अनुसार, पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसे डंडो ंऔर अन्य वस्तुओ ंसे पीटा। गंभीर चोटो ंके बावजदू, उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा 
नही ंदी गई और 19 अप्रैल 2022 को हिरासत मेें उसकी मृत्यु हो गई। बाद मेें पुलिस ने उसकी मौत का कारण दौरा पड़ना बताया। 
हालाकँि, रिपोर्टटों मेें कहा गया है कि उसके शरीर पर दिखाई देने वाली चोटो ंसे पता चलता है कि उसकी मौत हिरासत मेें यातना के कारण 
हुई। उसकी मौत के बाद, पुलिस ने उसका अतंिम संस्कार अत्यंत जल्दी करके और उसके परिवार पर चुप रहने का दबाव बनाकर घटना 
को छिपाने की कोशिश की।60

मोहम्मद आदिल
24 मई 2024 को, कर््ननाटक के दावणगेरे जिले के चन्नगिरी निवासी 33 वर्षीय बढ़ई मोहम्मद आदिल को जएु के एक मामले मेें पूछताछ 
के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, पूछताछ के दो मिनट के भीतर ही आदिल बहेोश हो गया। 
अधिकारियो ंको दौरा पड़ने का संदेह हुआ, उन््होों ने प्राथमिक उपचार दिया और उसे एक स्थानीय अस्पताल ले गए, जहा ँउसे मृत घोषित 
कर दिया गया।61 हालाकँि, आदिल के परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी मौत पुलिस द्वारा हिरासत मेें दी गई यातना का परिणाम थी।62 
नागरिक स्वतंत्रता समूह पीपुल्स यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज, कर््ननाटक द्वारा प्रकाशित एक तथ्य-खोजी रिपोर््ट मेें आदिल की पत्नी ने 
बताया कि गिरफ्तारी से पहले उसे कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नही ंथी। उन््होों ने आगे बताया कि "कई समुदाय के सदस््योों  और परिवार 
के सदस््योों  ने आदिल के शरीर पर चोटो ंके निशान देखे थ।े"63 आदिल की मौत की खबर सुनकर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर््शन 
हुए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 47 लोगो ंको गिरफ्तार किया गया।64 25 मई 2024 को, आपराधिक जाचँ विभाग, बेेंगलुरु ने 
आदिल की हिरासत मेें हुई मौत की जाचँ अपने हाथ मेें ले ली।65 20 जनवरी 2025 तक, जाचँ पूरी नही ंहुई थी, और न ही आदिल की 
पत्नी - हीना बानो - को आदिल के परिवार द्वारा कर््ननाटक राज्य मानवाधिकार आयोग मेें दर््ज कराई गई शिकायत के बाद राज्य से कोई 
मुआवज़़ा मिला था।66

COVID-19 महामारी के दौरान, पुलिस द्वारा महामारी संबंधी लॉकडाउन प्रतिबंधो ंको लागू करने के दौरान हिरासत मेें मौतो ंके कई मामले 
सामने आए।67 मार््च 2020 मेें लॉकडाउन के पहले सप्ताह मेें, पुलिस की बर््बरता की कई रिपोर्टटें आईं, जिनमेें मारपीट और हत्याएं शामिल थी।ं68

60	 हिरासत मेें यातना के खिलाफ संयकु्त कार््रवाई - तमिलनाडु, श्री विग्नेश की हिरासत मेें मौत, जी-5 स्टेशन, चेन्नई, 4 मई 2022; पीपुल्स वॉच, चेन्नई मेें पुलिस हिरासत 
मेें मौत - विग्नेश, 24 फ़रवरी 2024

61	 द न्यूज़ मिनट, चन्नागिरी मेें हिरासत मेें मौत: हिसंा भड़कने के बाद सीआईडी ​​ने जाचँ अपने हाथ मेें ली, 27 मई 2024; पीपुल्स यनूियन फ़़ॉर सिविल लिबर्टीज़ कर््ननाटक, 
चन्नागिरी मेें हिरासत मेें मौत - एक तथ्यान्वेषी रिपोर््ट, 30 अगस्त 2024, पृष्ठ 7-8।

62	 द न्यूज़ मिनट, चन्नागिरी मेें हिरासत मेें मौत: हिसंा भड़कने के बाद सीआईडी ​​ने जाचँ अपने हाथ मेें ली, 27 मई 2024
63	 PUCL, चन्नगिरी मेें हिरासत मेें मौत - एक तथ्य खोज रिपोर््ट, 30 अगस्त 2024, पृष्ठ 2
64	 PUCL, चन्नगिरी मेें हिरासत मेें मौत - एक तथ्य खोज रिपोर््ट, 30 अगस्त 2024, पृष्ठ 2
65	 अनुच्छेद 14, कर््ननाटक पुलिस हिरासत मेें मुस्लिम बढ़ई की मौत के लिए जवाबदेही का अभाव स्थानिक राष्ट्रीय विफलताओ ंकी ओर इशारा करता है, 20 जनवरी 

2025; द न्यूज़ मिनट, 'चन्नगिरी हिरासत मेें मौत: हिसंा भड़कने के बाद सीआईडी ​​ने जाचं संभाली›, 27 मई 2024
66	 अनुच्छेद 14, कर््ननाटक पुलिस हिरासत मेें मुस्लिम बढ़ई की मौत के लिए जवाबदेही का अभाव स्थानिक राष्ट्रीय विफलताओ ंकी ओर इशारा करता है, 20 जनवरी 2025
67	 अप्रैल 2019 से मार््च 2020 के अतं तक, NHRC ने पुलिस हिरासत मेें मौत के 114 मामले और न्यायिक हिरासत मेें मौत के 1586 मामले दर््ज किए। NHRC, 

वार्षिक रिपोर््ट 2019-20, पृष्ठ 249. अप्रैल 2021 से मार््च 2022 तक यह संख्या क्रमशः 175 और 2367 मामलो ंतक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। NHRC, 
वार्षिक रिपोर््ट 2021-22, पृष्ठ 22

68	 यातना, पुलिस बर््बरता और अनुचित मौतो ंके खिलाफ राष्ट्रीय अभियान, भारत के COVID-19 लॉकडाउन को प्रभावित कर रहा है,  अप्रैल 2020; यह भी देखेें: 
डॉयचे वेले, भारतीय पुलिस लॉकडाउन लागू करने के लिए हिसंा का इस्तेमाल कर रही है, 28 मार््च 2020

https://www.peopleswatch.org/sites/default/files/reports/full_report/Vignesh%20Custodial%20death%2004.05.2022_0.pdf
https://www.peopleswatch.org/reports/legal/death-police-custody-chennai-vignesh
https://www.peopleswatch.org/reports/legal/death-police-custody-chennai-vignesh
https://www.thenewsminute.com/karnataka/channagiri-custodial-death-cid-takes-over-probe-after-violence-erupts
https://puclkarnataka.org/?p=1025
https://www.thenewsminute.com/karnataka/channagiri-custodial-death-cid-takes-over-probe-after-violence-erupts
https://puclkarnataka.org/?p=1025
https://puclkarnataka.org/?p=1025
https://article-14.com/post/lack-of-accountability-for-muslim-carpenter-s-death-in-karnataka-police-custody-points-to-endemic-national-failures-678dc20fcf113
https://www.thenewsminute.com/karnataka/channagiri-custodial-death-cid-takes-over-probe-after-violence-erupts
https://article-14.com/post/lack-of-accountability-for-muslim-carpenter-s-death-in-karnataka-police-custody-points-to-endemic-national-failures-678dc20fcf113
https://nhrc.nic.in/404
http://www.uncat.org/banner/police-brutality-unwarranted-deaths-covid-19-lockdown/
https://www.dw.com/en/india-police-under-fire-for-using-violence-to-enforce-coronavirus-lockdown/a-52946717
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केस स्टडीज: कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस द्वारा अत्याचार

लाल स्वामी, पी जयराज, जे बेनिक्स, हबीब मोहम्मद और मुरुगनंथम
मार््च 2020 मेें लॉकडाउन के पहले दिन, पश्चिम बंगाल मेें लाल स्वामी नामक एक व्यक्ति की पुलिस ने कथित तौर पर पीट-पीटकर 
हत्या कर दी, जब वह दूध खरीदने के लिए बाहर गया था। उसकी पत्नी का कहना है कि वह उस भीड़ का हिस्सा था जिस पर पुलिस 
ने लाठिया ँचलाई थी।ं69

एक और व्यापक रूप से रिपोर््ट किया गया मामला पी जयराज और उनके बटेे ज ेबनेिक्स का है, जिन्हहें तमिलनाडु मेें कोविड-19 कर्फ्यू 
कानूनो ंका कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप मेें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत मेें रहत ेहुए, कथित तौर पर उन्हहें यातना 
देकर मार डाला गया था। पुलिस ने आरोपो ंसे इनकार किया और ये दावा किया कि लगी चोटेें आशंिक रूप से पीड़़ितो ंके «सड़क पर 
लोटने» के कारण थी।ं70

एक अलग मामले मेें, गैर सरकारी संगठनो ंने बताया कि 33 वर्षीय व्यक्ति, हबीब मोहम्मद को पुलिस ने इतनी बरुी तरह पीटा कि 
उसकी एक किडनी खराब हो गई, जिसके लिए डायलिसिस की आवश्यकता पड़़ी।71

खबरो ंके अनुसार पेकुलम गावं के मुरुगनन्थम नामक एक अन्य व्यक्ति को जनू 2020 मेें स्थानीय पुलिस ने यातनाएं देकर मार दिया।72

न्यायिक हिरासत मेें यातना
[इस देश मेें हिरासत मेें हिसंा और यातना इतनी व्यापक है कि इसे सामान्य जीवनशैली मेें समाहित देखा जा 
सकता है।]

– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 201973

भारत मेें यातना केवल पुलिस हिरासत तक ही सीमित नही ंहै; इसे न्यायिक हिरासत मेें भी सामान्य बना दिया गया है, जहा ँबंदियो ंको पुलिस रिमाडं 
की प्रारंभिक अवधि के बाद स्थानातंरित कर दिया जाता है।74 जहा ँसभी बंदियो ंको यातना और अन्य दरु्वव्यवहार का सामना करना पड़ता है, वही ं
विचाराधीन कैदी - जो मुकदमे की प्रतीक्षा या सुनवाई के दौरान हिरासत मेें हैैं75 - लंबी हिरासत, व्यवस्थागत उपेक्षा और भेदभावपूर््ण व्यवहार के 
कारण विशेष रूप से असुरक्षित होत ेहैैं।76 कई विचाराधीन कैदी कई कारणो ंसे वर्षषों तक न्यायिक हिरासत मेें रहत ेहैैं, जिनमेें «न्यायालय प्रणाली 
मेें लंबित मुकदमो ंकी संख्या, कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी और गरीब व वंचित लोगो ंके लिए जमानत का खर््च वहन करने मेें कठिनाई शामिल 

69	 इंडिया टुडे, बंगाल के व्यक्ति के परिवार का कहना है कि उसकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई, पुलिस का कहना है कि उसे दिल की बीमारी थी, 26 मार््च 2020; यातना, 
पुलिस बर््बरता और अनुचित मौतो ंके खिलाफ राष्ट्रीय अभियान, भारत के COVID-19 लॉकडाउन को प्रभावित कर रहा है, 1 अप्रैल 2020

70	ट ाइम्स ऑफ इंडिया, थथूकुुडी हिरासत मेें मौतेें: आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, 30 जनू 2020
71	ट ाइम्स ऑफ इंडिया, तमिलनाडु हिरासत मेें मौतेें: पुलिस यातना के और मामले सामने आए, 27 जून 2020
72	ट ाइम्स ऑफ इंडिया, तमिलनाडु मेें हिरासत मेें मौतेें: पुलिस यातना के और मामले सामने आए, 27 जनू 2020
73	 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वार्षिक रिपोर््ट 2018-19, पृष्ठ 34
74	 लॉ टाइम्स जर््नल, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत मेें क्या अतंर है?, 6 दिसंबर 2020
75	वि चाराधीन कैदी वह व्यक्ति होता है जिसे जाचँ या मुकदमे के लंबित रहने तक न्यायिक हिरासत मेें रखा गया है। देखेें NHRC, कैदि यो ंके अधिकार, 2021 साथ ही 

गृह मंत्रालय, मॉडल जले मैनुअल 2016, 2016, पृष्ठ 21 देखेें। व्यक्तियो ंको केवल 15 दिनो ंके लिए पुलिस स्टेशन मेें हिरासत मेें रखा जा सकता है, जिसके बाद उन्हहें 
रिहा किया जाना चाहिए या मजिस्ट्रेट द्वारा जाचँ के लिए 60 दिनो ंया 90 दिनो ंतक न्यायिक हिरासत मेें भेजने का आदेश दिया जाना चाहिए। देखेें भारतीय नागरिक 
सुरक्षा संहिता 2023, धारा 187

76	 चिनार गर््ग और सुखमणि सिहं, सलाखो ंके पीछे से आवाज़ें: भारतीय न्याय प्रणाली मेें विचाराधीन कैदि यो ंकी कहानी, 2023; दीपक, भारत मेें हिरासत मेें यातना और 
विचाराधीन कैदि यो ंके अधिकार: एक सुधारात्मक दृष्टिकोण, 2023; AI, विचाराधीन न्याय: भारत मेें परीक्षण-पूर््व हिरासत का एक अध्ययन (विचाराधीन न्याय), 
2017 पृष्ठ 6

https://www.indiatoday.in/india/story/bengal-man-who-was-out-to-buy-milk-dies-after-being-beaten-up-by-police-1659842-2020-03-26
http://www.uncat.org/banner/police-brutality-unwarranted-deaths-covid-19-lockdown/
http://www.uncat.org/banner/police-brutality-unwarranted-deaths-covid-19-lockdown/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/tamil-nadu-custodial-deaths-all-you-need-to-know/articleshow/76707406.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/madurai/probe-on-into-two-more-torture-plaints-against-tuticorin-police/articleshow/76653601.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/madurai/probe-on-into-two-more-torture-plaints-against-tuticorin-police/articleshow/76653601.cms
https://nhrc.nic.in/404
https://lawtimesjournal.in/what-is-difference-between-judicial-custody-and-police-custody/
https://nhrc.nic.in/404
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-12/PrisonManualA2016_20122024.pdf
https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/new-criminal-laws
https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/new-criminal-laws
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4461732
https://www.ijlsi.com/wp-content/uploads/Custodial-Torture-in-India-and-Rights-of-Under-Trial-Prisoners.pdf
https://www.ijlsi.com/wp-content/uploads/Custodial-Torture-in-India-and-Rights-of-Under-Trial-Prisoners.pdf
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/07/UT_Final.pdf
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है»।77 इससे जलेो ंमेें भीड़भाड़ बढ़ जाती है और बंदियो ंको यातना और दरु्वव्यवहार का खतरा बढ़ जाता है।78 CHRI द्वारा प्रकाशित आकंड़़ोों  
के अनुसार, 2017 मेें भारत की 149 जलेो ंमेें क्षमता से अधिक कैदि यो ंकी दर 100% से अधिक थी, जबकि 14 जलेो ंमेें यह दर 300% से 
अधिक थी।79 

नागरिक समाज पहल, इंडिया जस्टिस रिपोर््ट के अनुसार, 2025 तक, भारत मेें विचाराधीन कैदि यो ंकी संख्या कुल कैदि यो ंका लगभग 76% 
थी।80 यह आबादी धार्मिक अल्पसंख्यको ंऔर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह ेसमूहो ंसे संबंधित व्यक्तियो ंसे असमान रूप से बनी है।81 राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आकंड़़ोों  का उपयोग करके NCAT द्वारा किए गए एक विश्लेषण मेें पाया गया कि भारत मेें हिरासत मेें 
हुई मौतो ंके 70% से अधिक मामलो ंमेें, पीड़़ित निम्न-आय और/या हाशिए पर रहे समूहो ंसे थ।े82

भारत की जलेो ंमेें यातनाएँ «स्थायी, संस्थागत और न्याय प्रशासन का केें द्र बनी हुई हैैं»।83 कई दर््ज किए गए मामले न्यायिक हिरासत मेें बंदियो ं
के विरुद्ध अधिकारियो ंद्वारा की जाने वाली यातनाओ ंके एक प्रवतृ्ति को उजागर करत ेहैैं, जिसमेें अक्सर क्रू र पिटाई शामिल होती है जिसके 
परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है।84 जले अधिकारी कथित तौर पर यातना के कारण होने वाली ऐसी हिरासत मेें मौतो ंको चिकित्सकीय स्थितियो ंया 
आत्महत्या के कारण बताकर छिपाने की कोशिश करत ेहैैं। हालाकँि, कई मामलो ंमेें, ये स्पष्टीकरण इस सबतू से कमज़़ोर पड़ जात ेहैैं कि पीड़़ितो ंका 
हिरासत मेें रहने के समय स्वास्थ्य अच्छा था।85 न्यायिक हिरासत मेें यातना की व्यापकता दर््ज की गई मौतो ंकी चितंाजनक संख्या से स्पष्ट होती है। 
अप्रैल 2014 और दिसंबर 2024 के बीच, NHRC ने न्यायिक हिरासत मेें 20,158 मौतो ंका दस्तावेजीकरण किया, जिनमेें से वार्षिक आकंड़़े 
अप्रैल 2021 और मार््च 2022 के बीच 2,367, अप्रैल 2022 और मार््च 2023 के बीच 2,354 और अप्रैल 2023 और मार््च 2024 के बीच 
2,183 पर पहुुँच गए।86 हिरासत मेें मौतो ंकी उच्च दर और जेल स्वास्थ्य सेवा मेें प्रणालीगत विफलता87 यह दर््शशाती है कि दरु्वव्यवहार, चिकित्सा 
उपेक्षा और यातना इन मौतो ंका कारण निर््धधारित करने मेें प्रमख कारक हैैं।88

न्यायिक हिरासत मेें खराब हिरासत की स्थिति, चिकित्सा देखभाल की कमी और दरु्वव्यवहार के कारण होने वाली मौतो ंके कई मामले उन सामान्य 
संदर्भभों को दर््शशात ेहैैं जिनमेें हिरासत मेें यातना होती है।

77	 चिनार गर््ग और सुखमणि सिहं, सलाखो ंके पीछे से आवाज़ें: भारतीय न्याय प्रणाली मेें विचाराधीन कैदि यो ंकी कहानी, 29 मई 2023, पृष्ठ 3
78	 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जलेो ंमेें भीड़भाड़, 23 जनवरी 2024। AI, न्याय विचाराधीन, 2017 भी देखेें; चिनार गर््ग और सुखमणि सिहं, सलाखो ंके पीछे 

से आवाज़ें: भारतीय न्याय प्रणाली मेें विचाराधीन कैदि यो ंकी कहानी, 29 मई 2023; काउंटरकरेेंटस्, भारतीय जेल प्रणाली: बढ़ती भीड़भाड़ और न्याय की प्रतीक्षा, 
22 नवंबर 2024; डिग्निटी - यातना के खिलाफ डेनिश संस्थान, जेल मेें भीड़भाड़: तथ्य पत्रक, अक्टूबर 2022; दीपक, भारत मेें हिरासत मेें यातना और विचाराधीन 
कैदि यो ंके अधिकार: एक सुधारात्मक दृष्टिकोण, 2023

79	 राजा बग्गा, भारतीय जेलो ंमेें ठसाठस भरी कोठरिया,ँ [n.d.]
80	 भारत न्याय रिपोर््ट, पुलिस, न्यायपालिका, जलेो ंऔर कानूनी सहायता की क्षमता के आधार पर राज््योों  की रैैंकिग, अप्रैल 2025, पृष्ठ 7; भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 

अनुसंधान एवं नियोजन केें द्र, भारत मेें जलेो ंपर रिपोर््ट: जले नियमावली का मानचित्रण और सुधार एवं भीड़भाड़ कम करने के उपाय, अक्टूबर 2024, पृष्ठ 132
81	 देवागंना कलिता, धर््म, जाति और हाशिये पर: भारतीय आपराधिक न्याय और जले प्रणाली पर विचार, 19 सितंबर 2023; श्रीहरि पलियाथ, भारत की जले आबादी 

प्रणालीगत हाशियाकरण को दर््शशाती है, 26 अक्टूबर 2020
82	 देवागंना कलिता, धर््म, जाति और हाशिये पर: भारतीय आपराधिक न्याय और जले प्रणाली पर विचार, 19 सितंबर 2023; दि हिन्दू , भारत मेें हिरासत मेें होने वाली 

मौतो ंमेें 71% गरीब हैैं, 4 दिसंबर 2021
83	 एशियन सेेंटर फॉर ह्यूमन राइटस्, भारत: द स्टेट ऑफ़ रिफ़़ु लमेेंट, 2018, पृ. 329
84	 HRW, गेटिग अवे विद टॉर््चर इन इंडिया, 20 अगस्त 2017
85	 HRW, गेटिग अवे विद टॉर््चर इन इंडिया, 20 अगस्त 2017
86	 यह आकँड़़ा NHRC की 2014 और 2022 के बीच की वार्षिक रिपोर्टटों से हिरासत मेें हुई मौतो ं(न्यायिक) कॉलम सेल के योग से लिया गया है, इसके अलावा अप्रैल 

2022 और दिसंबर 2024 के बीच के मासिक आकँड़़े भी शामिल हैैं। NHRC वार्षिक रिपोर््ट 2021-22; वार्षिक रिपोर््ट 2019-20; वार्षिक रिपोर््ट 2018-19; 
वार्षिक रिपोर््ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर््ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर््ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर््ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर््ट 2013-2014 देखेें।

87	 देखेें अविनाश कृष्ण गोस्वामी और रित ुगौतम, 'उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज््योों  मेें कैदि यो ंकी चिकित्सा स्वास्थ्य स्थिति और सुविधाओ ंमेें विसंगति›, 2022. 
मैत्रेयी मिश्रा, भारतीय जेल मेें देखभाल और देखभाल की नैतिकता के बीच पतली नीली रेखा, 4 फ़रवरी 2025

88	 UN OHCHR, मिनेसोटा प्रोटोकॉल, 2016

https://bprd.nic.in/uploads/pdf/202401261018569615566Overcrowding23.01.2024.pdf
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/07/UT_Final.pdf
https://countercurrents.org/2024/11/indian-prison-system-rising-overcrowding-and-awaiting-justice/
https://dignity.dk/wp-content/uploads/prison-overcrowding-factsheet-english.pdf
https://ijlsi.com/wp-content/uploads/Custodial-Torture-in-India-and-Rights-of-Under-Trial-Prisoners.pdf
https://ijlsi.com/wp-content/uploads/Custodial-Torture-in-India-and-Rights-of-Under-Trial-Prisoners.pdf
https://humanrightsinitiative.org/blog/crammed-cells-jam-indian-jails
https://indiajusticereport.org/files/IJR%204_Full%20Report_English_Low.pdf
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec0490f1f4972d133619a60c30f3559e/uploads/2024/11/2024110677.pdf
https://bristoluniversitypressdigital.com/display/book/9781529229066/ch036.xml#ref-481
https://givingcompass.org/article/indias-prison-populations-reflect-systemic-marginalization
https://givingcompass.org/article/indias-prison-populations-reflect-systemic-marginalization
https://bristoluniversitypressdigital.com/display/book/9781529229066/ch036.xml#ref-481
https://www.thehindu.com/news/national/poor-account-for-71-of-custodial-deaths-in-india/article61940135.ece
https://www.thehindu.com/news/national/poor-account-for-71-of-custodial-deaths-in-india/article61940135.ece
https://www.achrweb.org/wp-content/uploads/2018/12/IndiaRefoulement.pdf
https://www.hrw.org/news/2017/08/21/getting-away-torture-india?utm_source
https://www.hrw.org/news/2017/08/21/getting-away-torture-india?utm_source
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://thethirdeyeportal.in/structure/the-thin-blue-line-between-care-and-ethics-of-care-in-an-indian-prison/
https://digitallibrary.un.org/record/3973958?v=pdf


20यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

केस स्टडी: न्यायिक हिरासत मेें यातना

शरवन सोनी
19 फरवरी 2024 को, राजस्थान के अजमेर सेेंट््रल जले मेें जले कर््मचारियो ंके साथ झगड़़े के दौरान 45 वर्षीय शरवन  सोनी की मृत्यु 
हो गई। बताया जाता है कि आठ से दस जले अधिकारियो ंने लोह ेकी छड़़ोों  और डंडो ंसे उसकी पिटाई की थी।। उसके भाई के अनुसार, 
शरवन के शरीर पर पिटाई के निशान थ,े फिर भी शरवन के बटेे द्वारा रिपोर््ट दर््ज कराने के बाद भी अधिकारियो ंने कोई कार््रवाई नही ंकी। 
उसके भाई ने यह भी बताया कि शरवन को अपनी एचआईवी पॉजिटिव स्थिति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़़ा और हिरासत मेें 
एंटीरेट््ररोवाइरल दवा प्राप्त करने के लिए उसे अक्सर रिश्वत देने के लिए मजबरू किया जाता था। शरवन के बटेे ने बताया कि, अपनी मृत्यु 
से पहले फ़़ोन पर शरवन ने कहा था कि उसे «जले प्रशासन द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था”।89

हिरासत मेें मौत के मामले मेें, जले अधिकारियो ंको कानूनी रूप से 24 घंटे के भीतर मामले की सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 
देना अनिवार््य था, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जाचँ या मजिस्ट्रेट जाचँ के माध्यम से अनुवर्ती कार््रवाई शुरू हो जाती। 
हालाकँि, मीडिया कवरेज के कारण, 20 फ़रवरी 2024 को NHRC ने कार््रवाई की और जले निदेशालय को एक नोटिस भेजकर सोनी 
की मौत की परिस्थितियो ंपर छह हफ़्तों के भीतर रिपोर््ट मागँी। आज तक, NHRC को कथित तौर पर कोई जानकारी नही ंदी गई है, 
और इस मामले की आखिरी सुनवाई मई 2024 मेें हुई थी। यह मामला दर््शशाता है कि हिरासत मेें हुई मौतो ंकी जाचँ के लिए मौजूदा तंत्र 
कितने सीमित हैैं और पीड़़ितो ंऔर उनके परिवारो ंके लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने मेें पूरी तरह विफल हैैं90

सितंबर 2024 मेें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुने गए एक अलग मामले मेें, मनीष कुमार झा नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि तिहाड़ 
जले मेें जले अधिकारियो ंने उससे जबरन वसूली करने की कोशिश करत ेहुए उसे प्रताड़़ित किया।91 दिल्ली उच्च न्यायालय ने जले अधीक्षक को 
आरोपो ंकी प्रारंभिक जाचँ करने और «अगर कुछ भी लापरवाही पाई जाती है» तो मनीष कुमार झा को किसी अन्य जले मेें स्थानातंरित करने का 
आदेश दिया।92 हालाकँि, न्यायालय ने कथित यातना के लिए ज़़िम्मेदार अधिकारियो ंको जवाबदेह ठहराने का कोई ज़़िक्र नही ंकिया।93

केस स्टडी: न्यायिक हिरासत मेें यातना

इब्राहिम 
 फ़रवरी 2022 को, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़़िले मेें पुलिस ने एक टेेंपो चालक इब्राहिम को 25 ग्राम हरेोइन रखने के आरोप मेें 7
 हिरासत मेें लिया। पुलिस ने कथित तौर पर उसकी रिहाई के लिए 10,000 रुपये (लगभग 120 अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत मागँी और
 उसकी पत्नी शाहिबा बानो से कहा कि अगर पैसे नही ंदिए गए तो उसे मार दिया जाएगा। इब्राहिम को न्यायिक हिरासत मेें भेज दिया
 गया, और पाचँ दिन बाद ही शाहिबा को एक फ़़ोन आया जिसमेें बताया गया कि इब्राहिम ने जले मेें कथित तौर पर आत्महत्या कर ली
 है। हालाकँि, जब इब्राहिम का शव दफ़नाने के लिए वापस लाया गया, तो शाहिबा ने बताया कि उस पर “गंभीर पिटाई के साफ़ निशान
94”थ,े जिसमेें उसकी कमर, पैर और गर््दन पर चोट के निशान थ।े

89	 NHRC, केस संख्या 228/20/1/2024-जसेीडी, कार््रवाई संख्या 3, 14 मई 2024
90	 NHRC, केस संख्या 228/20/1/2024-जसेीडी, कार््रवाई संख्या 3, 14 मई 2024; यह भी देखेें टाइम्स ऑफ इंडिया, भाई का कहना है-”भाई को जले कर््मचारियो ं

को प्रताड़़ित किया क््योोंकि  वह एचआईवी पॉजिटिव था”, 22 फ़रवरी 2024
91	 मनीष कुमार झा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 2921/2024
92	 मनीष कुमार झा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 2921/2024, पैरा 9
93	 मनीष कुमार झा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 2921/2024
94	 न्याय के लिए आवाज, कुछ रुपयो ंके लिए: इब्राहिम की दखुद मौत और हिरासत मेें यातना के खिलाफ वैश्विक लड़़ाई, 14 फरवरी 2025; Unbias The News!, 

भारत के उत्तर प्रदेश मेें हिरासत मेें पुरुषो ंकी मौत के बीच महिलाएँ संघर््ष करती हैैं, 14 जनू 2023

https://www.hrcnet.nic.in/HRCNet/public/CaseStatus.aspx
https://timesofindia.indiatimes.com/city/ajmer/jail-staff-tortured-hiv-inmate-brother-accuses-ajmer-central-jail-of-negligence/articleshow/107898422.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/ajmer/jail-staff-tortured-hiv-inmate-brother-accuses-ajmer-central-jail-of-negligence/articleshow/107898422.cms
https://indiankanoon.org/doc/147279843/
https://indiankanoon.org/doc/147279843/
https://indiankanoon.org/doc/147279843/
https://testimonialhealing.blogspot.com/2025/02/for-few-rupees-tragic-death-of-ibrahim.html
https://unbiasthenews.org/women-struggle-while-men-die-in-custody-in-indias-uttar-pradesh/
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हिरासत मेें यौन और लिगं-आधारित हिसंा
भारतीय अधिकारियो ंद्वारा हिरासत मेें की जाने वाली हिसंा के सबसे आम रूपो ंमेें से एक यौन शोषण, विशेष रूप से बलात्कार, है। अतंर््रराष्ट्रीय 
मानवाधिकार कानून के तहत, बलात्कार को लिगं-आधारित हिसंा का एक रूप माना जाता है जो यातना के समान हो सकता है।95

2014 और 2022 के बीच, हिरासत मेें बलात्कार के कम से कम 557 मामले आधिकारिक तौर पर NCRB को रिपोर््ट किए गए।96 हालाकँि, 
यह संख्या संभवतः समस्या के पूरे पैमाने को नही ंदर््शशाती है। यौन हिसंा से जडु़़े सामाजिक कलंक को देखत ेहुए, अन्य मुद््दोों  के अलावा सामाजिक 
रूप से बहिष्कृ त होने या प्रतिशोध का सामना करने के डर से पीड़़ितो ंका आगे नही ंआना आम बात है।97 भारत मेें यौन हिसंा की कम रिपोर्टटिंग 
विशेष रूप से तब महत्वपूर््ण है जब इस तरह के उल्लंघन पुलिस अधिकारियो ंद्वारा किए जात ेहैैं,98 रिपोर्टटों मेें अधिकारियो ंद्वारा बलात्कार के मामलो ं
को दर््ज करने से इनकार करने का उल्लेख है।99

हिरासत मेें बलात्कार के दर््ज मामले कोई छिटपुट घटनाएँ नही ंहैैं; बल्कि, देश के विभिन्न हिस््सोों  मेें हिरासत मेें बलात्कार की लंब ेसमय से चली 
आ रही व्यापकता और पुलिस अधिकारियो ंकी संलिप्तता100 यह संकेत करत ेहैैं कि ये मामले एक व्यापक प्रणालीगत समस्याओ ंको दर््शशात ेहैैं।101 

हालाकँि यह पूरे देश मेें होता रहता है, लेकिन हिरासत मेें बलात्कार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य मेें प्रचलित है। उत्तर प्रदेश मेें भारत की लगभग 
16% आबादी रहती है, लेकिन पिछले एक दशक मेें हिरासत मेें बलात्कार की लगभग 65% रिपोर्टटें यही ंसे दर््ज हुई हैैं।102 

2020 मेें, NCAT ने हिरासत मेें बलात्कार के नौ मामले दर््ज किए, जिनमेें रेलवे स्टेशनो ंपर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा, आपराधिक जाचँ के 
दौरान, और यहा ँतक कि पीड़़ितो ंद्वारा बलात्कार की रिपोर््ट दर््ज कराने के मामले भी शामिल हैैं।103

जलुाई 2020 मेें, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, कविता नाम की एक महिला ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय मेें चंडीगढ़ मेें हिरासत मेें 
अपनी 17 वर्षीय बटेी और 20 वर्षीय भतीजी के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला दर््ज कराया।104 उन्हहें पुलिस अधिकारियो ंकी हत्या मेें कथित 
संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया था। कविता के अनुसार, उनकी बटेी को 10 से 12 पुलिस अधिकारियो ंद्वारा बलात्कार और उसके 
शरीर मेें काचं की बोतलेें डालने सहित कई यातनाएँ सहन करनी पड़़ीीं , जिससे उसे गंभीर चोटेें आईं और उसका इलाज नही ंकिया गया। शुरुआती 
शिकायतो ंको खारिज किए जाने के बावजदू, जन आक्रोश के कारण हरियाणा पुलिस ने जाचँ शुरू की। अधिकारियो ंने आरोपो ंसे इनकार किया 
और जनवरी 2021 तक दोनो ंमहिलाएं न्यायिक हिरासत मेें रही।ं105 आज तक, हमारी जानकारी के अनुसार, कथित अपराधियो ंके खिलाफ 
कोई मुकदमा दर््ज नही ंकिया गया है।

95	 UNHRC महिलाओ ंके विरुद्ध हिसंा, उसके कारण और परिणाम पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर््ट, 19 अप्रैल 2021, ए/एचआरसी/47/26; यातना विरोधी समिति 
(कैट ), सामान्य टिप्पणी संख्या 2, 24 जनवरी 2008, कैट /सी/जीसी/2; HRCttee, सामान्य टिप्पणी संख्या 28, 29 मार््च 2000, सीसीपीआर/सी/21/संशोधन 
1/अतिरिक्त/10

96	 NCRB के अनुसार, यह आकँड़़ा वर््ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए भारत मेें अपराध की वार्षिक रिपोर्टटों से 
‘महिलाओ ंके विरुद्ध अपराधो ंकी घटना (I), पीड़़ित (V) और दर (R)’ या ‘महिलाओ ंके विरुद्ध अपराध (अपराध शीर््ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)’ या 
‘बलात्कार के तहत पंजीकृत मामले’ (वर््ष के आधार पर) तालिकाओ ंसे प्राप्त किया गया है

97	 अमेरिकी विदेश विभाग, 2023 के लिए मानवाधिकार प्रथाओ ंपर देश रिपोर््ट (देश रिपोर््ट 2023), 2023, पृ. 8
98	 अमेरिकी विदेश विभाग, 2023 के लिए मानवाधिकार प्रथाओ ंपर देश रिपोर््ट (देश रिपोर््ट 2023), 2023, पृ. 8
99	 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, पैरा 33; US डिपार््टमेेंट ऑफ़ स्टेट, कंट््ररी रिपोर््टट््स 2023
100	 NCRB, ‘महिलाओ ंके खिलाफ किए गए अपराधो ंकी घटनाएं (I), पीड़़ित (V) और दर (R)’ या ‘महिलाओ ंके खिलाफ अपराध (अपराध शीर््ष-वार और राज्य/

केें द्र शासित प्रदेश-वार)’ या ‘बलात्कार के तहत पंजीकृत मामले’ तालिकाएं (वर््ष के आधार पर) देखेें, जो भारत मेें अपराध की वार्षिक रिपोर््ट 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के से हैैं। NHRC वार्षिक रिपोर््ट 2021-22; वार्षिक रिपोर््ट 2019-20; वार्षिक रिपोर््ट 2018-19; वार्षिक 
रिपोर््ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर््ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर््ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर््ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर््ट 2013-2014 देखेें। हिरासत मेें यौन 
हिसंा के हाल के मामलो ंके इस खंड मेें दिए गए साक्ष्य के अलावा, REDRESS शोध मेें हिरासत मेें बलात्कार, पुलिस अधिकारियो ंद्वारा सामूहिक बलात्कार, पुलिस 
हिरासत मेें नाबालिगो ंऔर यवुाओ ंके यौन शोषण के कई पुराने उदाहरण भी मिले हैैं, उदाहरण के लिए वर््ष 2015 और 2016 मेें

101	 ऐसा ही एक प्रणालीगत मुद्दा पुलिस अधिकारियो ंके लिए पर््ययाप्त प्रशिक्षण का अभाव है। इस मुद्दे को भारतीय संसद मेें महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा उजागर किया 
गया था, जिसने दिसंबर 2017 मेें हिरासत मेें महिलाओ ंऔर न्याय तक पहुुंच पर एक रिपोर््ट प्रस्तुत की थी, जिसमेें उत्तर प्रदेश मेें हिरासत मेें बलात्कार की व्यापकता पर 
टिप्पणी की गई थी, और उचित प्रशिक्षण और बहेतर निगरानी की मागं की गई थी। भारत की संसद देखेें लोकसभा, महिला सशक्तिकरण समिति, हिरासत मेें महिलाएं 
और न्याय तक पहुुंच (दसवी ंरिपोर््ट, 2017)

102	 NCRB के अनुसार, 2014-2022 के बीच हिरासत मेें बलात्कार के 375 मामले उत्तर प्रदेश मेें दर््ज किए गए
103	 राष्ट्रीय यातना विरोधी अभियान, भारत: यातना पर वार्षिक रिपोर््ट 2020, 18 मार््च 2021, पृष्ठ 73-78
104	 कविता बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य सीआरएम नं.एम-35684 ऑफ 2020 (ओएंडएम)
105	 चाहत राणा, हरियाणा पुलिस पर हिरासत मेें बलात्कार का आरोप लगाने वाली नाबालिग को अभी भी राज्य की हिरासत मेें क््योों  रखा गया है, 15 जनवरी 2021
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22यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

पिछले कुछ वर्षषों के मामले भी इसी तरह के रुझान दर््शशात ेहैैं, जहा ँन्याय प्रणाली से जडु़़ी महिलाओ ंको बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिसंा 
का सामना करना पड़ता है, और अपराधी बखेौफ रहत ेहैैं। उदाहरण के लिए, 2021 मेें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर््ज एक मामले मेें, 
प्रेम सिहं नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बटेी के साथ थाना प्रभारी ने पुलिस हिरासत मेें बलात्कार किया, उसे प्रताड़़ित किया और उसका 
यौन शोषण किया। प्रेम सिहं ने बताया कि थाना प्रभारी ने उसकी बटेी के साथ कई बार बलात्कार किया «और उसके गुप््ताांगो ंमेें बाहरी वस्तुएँ भी 
डाली ंऔर डॉक्टर के साथ मिलीभगत कर के एक झठूी मेडिकल रिपोर््ट पेश की”।106

ये घटनाएँ अक्सर प्रणालीगत और भेदभावपूर््ण हिसंा की प्रवतृ्ति को दर््शशाती हैैं, खासकर हाशिए के समूहो ं के खिलाफ। जैसा कि रिपोर््ट के 
‘भेदभावपूर््ण उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप मेें यातना’ खंड मेें नीचे बताया गया है, दलितो ंजैसे हाशिए के समूहो ंको पुलिस और सुरक्षा बलो ं
द्वारा असमान रूप से हिसंा का निशाना बनाया जाता है, जिसमेें यातना और यौन हिसंा भी शामिल है। 2022 की शुरुआत मेें, उत्तर प्रदेश के 
ललितपुर जिले मेें एक 13 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार किया गया था, जब उसने पुलिस 
अधिकारी से चार पुरुषो ंद्वारा सामूहिक बलात्कार की रिपोर््ट दर््ज कराने मेें मदद मागंी थी। इस घटना ने भारत मेें आक्रोश पैदा कर दिया और कई 
लोगो ंने पुलिस पर इस यौन हिसंा की प्रणालीगत संस्कृ ति”107को जारी रखने मेें मदद करने का आरोप लगाया।

जनू 2023 मेें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को राजस्थान के बीकानेर जिले मेें दो पुलिस अधिकारियो ंसहित तीन लोगो ंद्वारा एक 
21 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप प्राप्त हुए।108

केस स्टडी: यौन हिसंा सहित हिरासत मेें यातना

सूरज चंदोला और तनुजा चंदोला
11 अगस्त 2023 को, पुलिस अधिकारियो ंने कथित तौर पर नालागढ़ (सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश) मेें विवाहित जोड़़े सूरज और 
तनुजा चंदोला के घर मेें घुसकर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुुँचाया और ऐसी चीज़ें ले गए जिनका किसी जाचँ से कोई संबंध नही ंथा। 
सूरज और तनुजा को एक निजी वाहन मेें नालागढ़ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जबकि पुलिस अधिकारी शराब पी रह ेथ ेऔर जोड़़े 
की पिटाई कर रह ेथ।े पुलिस स्टेशन मेें हिरासत के दौरान, सूरज और तनुजा को रोज़ पीटा गया और लगातार तीन रातो ंतक सोने नही ं
दिया गया। सूरज को उसकी पत्नी के सामने निर््वस्त्र किया गया और उसके साथ «दरु्वव्यवहार» किया गया। कथित तौर पर एक पुलिस 
अधिकारी ने सूरज के चेहरे पर पेशाब कर दिया। वही पुलिस अधिकारी कथित तौर पर शराब के नशे मेें तनुजा के कपड़़े भी उतार दिए 
और «उसके गुप््ताांगो ंको छुआ»। इस मामले मेें, पुलिस अधिकारियो ंने अपने अपराधो ंको छिपाने के लिए कई कदम उठाए, जिनमेें 
झठूी मेडिकल रिपोर््ट तयैार करने की साजिश रचना और कुछ सीसीटीवी फुटेज मिटाना शामिल था।109

106	 NHRC वार्षिक रिपोर््ट 2021-22, पृष्ठ 165
107	 CNN, 13 साल की एक लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। फिर एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार 

किया6 ,’ मई 2022; यह भी देखेें द ट््ररिब्यून, ललितपुर सामूहिक बलात्कार: आरोपी एसएचओ को न्यायिक हिरासत मेें भेजा गया; पाली पुलिस स्टेशन मेें नए कर््मचारियो ं
की तैनाती, 6 मई 2022

108	 NHRC, बीकानेर जिले मेें एक दलित महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या मेें दो पुलिसकर्मियो ंकी कथित संलिप्तता पर राजस्थान सरकार को NHRC का 
नोटिस, 27 जनू 2023; टाइम्स ऑफ इंडिया, दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले मेें NHRC का सीएस और डीजीपी को नोटिस, 28 जनू 
2023

109	 लखबीर सिहं बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सीआरएमपी (एम) संख्या: 2987/2024, 3 जनवरी, 2025

https://nhrc.nic.in/404
https://edition.cnn.com/2022/05/05/india/india-rape-teenager-police-arrested-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2022/05/05/india/india-rape-teenager-police-arrested-intl-hnk/index.html
https://www.tribuneindia.com/news/nation/lalitpur-gang-rape-accused-sho-sent-to-judicial-custody-new-staff-posted-in-pali-police-station-392114/
https://www.tribuneindia.com/news/nation/lalitpur-gang-rape-accused-sho-sent-to-judicial-custody-new-staff-posted-in-pali-police-station-392114/
https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-notice-government-rajasthan-over-reported-involvement-two-police-personnel
https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-notice-government-rajasthan-over-reported-involvement-two-police-personnel
https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/nhrc-notice-to-cs-dgp-over-gangrape-killing-of-dalit-woman/articleshow/101323953.cms
https://indiankanoon.org/doc/186179758/
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केस स्टडी: पुलिस द्वारा तीन रिश्तेदारो ंका बलात्कार

देवा पारधी और परिवार
13 जलुाई 2024 को, 24 वर्षीय देवा पारधी शादी से पहले की हल्दी की रस््मोों  मेें शामिल थ,े जब पुलिस अधिकारियो ंने समारोह मेें 
बाधा डाली। मध्य प्रदेश के गुना जिले मेें अत्यधिक हाशिए पर रहने वाली पारधी जाति के सदस्य देवा को उनके चाचा गंगाराम पारधी के 
साथ हिरासत मेें ले लिया गया। उन्हहें पहले झागर पुलिस चौकी पर हिरासत मेें लिया गया और उसके तरंुत बाद लगभग 40 किलोमीटर 
दूर स्थित सुनसान म्याना पुलिस चौकी मेें स्थानातंरित कर दिया गया। वहा,ँ “देवा और गंगाराम दोनो ंको बाधँकर छत से लटका दिया 
गया, उनके चेहरे काले कपड़़े से कसकर ढँक दिए गए और बरेहमी से पीटा गया।» पुलिस ने उनकी पिटाई जारी रखत ेहुए उनके चेहरे 
पर गर््म पानी फेें का। उनके गुदा मेें लोह ेकी छड़ें डाली गईं और कुछ तरल पदार््थ, जिसके पेट््ररोल होने का संदेह था, भी डाला गया था। 
उसी दिन देवा की मृत्यु हो गई, और गंगाराम के हाथ-पैर और सिर गंभीर रूप से घायल हो गए।110 

उसी दिन, जब परिवार उत्सव के दौरान पुलिस से भाग रहा था, देवा की एक रिश्तेदार के साथ कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी ने बलात्कार 
किया, जिसे वह जानती थी और कहती थी कि उसने पहले भी कई मौको ंपर उसे परेशान किया था।111

जैसा कि रिपोर््ट के ‘विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें यातना’ खंड मेें नीचे बताया गया है, भारत के कुछ क्षेत््रोों  मेें सुरक्षा बलो ंकी भारी उपस्थिति है, और इस प्रकार 
वे व्यवस्थित रूप से तीव्र हिसंा से पीड़़ित हैैं, जिसमेें हिरासत मेें और गैर-हिरासत दोनो ंस्थितियो ंमेें यौन हिसंा शामिल है।

न्यायेतर हत्याएँ: पुलिस मठुभेड़
न्यायेतर हत्याएँ भारतीय कानून प्रवर््तन और सुरक्षा बलो ंद्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाले दरु्वव्यवहार का एक और स्वरूप हैैं। हालाकँि सभी 
न्यायेतर हत्याओ ंमेें यातना शामिल नही ंहोती, फिर भी संयकु्त राष्टट्र यातना विरोधी समिति ने बार-बार इन्हहें UNCAT के गंभीर उल्लंघनो ंमेें 
वर्गीकृत किया है।112 भारत मेें, ये घटनाएँ अक्सर उन परिस्थितियो ंमेें होती हैैं जिन्हहें सरकार अपराध-नियंत्रण अभियानो ंके रूप मेें दर््शशाती है, 
और जो आमतौर पर पुलिस के साथ हिसंक मुठभेड़़ोों  मेें घटित होती हैैं।113 ये ‘मुठभेड़ें’ संदिग््धोों  को बिना गिरफ्तारी, जाचँ या मुकदमे के गोली 
मार देने के सन्दर््भ मेें कही जाती हैैं। न्यायेतर हत्याएँ ‘फ़र्जज़ी मुठभेड़़ोों ’ या बनावटी ‘मुठभेड़़ोों ’ के रूप मेें भी होती हैैं। इनका आशय किसी व्यक्ति 
को गैरकानूनी रूप से हिरासत मेें लेने और न्यायेतर रूप से उसकी हत्या करने से है, जिसके बाद यह झठूा दावा किया जाता है कि पीड़़ित की मृत्यु 
पुलिस के साथ कथित गोलीबारी शुरू करने के बाद हुई।114

हिरासत मेें यातना के प्रयोग की तरह, न्यायेतर हत्याओ ंका चलन भारत मेें व्यापक रूप से है। अप्रैल 2014 से दिसंबर 2024 तक, NHRC ने 
‘[पुलिस] मुठभेड़ मेें हुई मौतो’ं की 1,575 शिकायतेें दर््ज की।ं115 मार््च 2024 से दिसंबर 2024 तक, NHRC ने 90 कथित न्यायेतर हत्याएं 
दर््ज की।ं116 NCRBI के आकंड़़े 2014 और 2022 के बीच कानून प्रवर््तन मेें अत्यधिक बल प्रयोग को उजागर करत ेहैैं।117 पुलिस मुठभेड़़ोों , 
आग्नेयास्तत्ररों  और लाठियो ंके इस्तेमाल के कारण 387 मौतेें118 और 3,017 नागरिक घायल हुए।119

110	 सुकन्या शातंा, एक हत्या, मारपीट, अपंगता और बलात्कार: मध्य प्रदेश पुलिस के हाथो ंपारधी समुदाय पर असाधारण अत्याचार, 11 सितंबर 2024
111	 सुकन्या शातंा, एक हत्या, मारपीट, अपंगता और बलात्कार: मध्य प्रदेश पुलिस के हाथो ंपारधी समुदाय पर असाधारण अत्याचार, 11 सितंबर 2024
112	ज ना मार्टिनकोवा, द कमिटी अगेेंस्ट टॉर््चर अप्रोच टू एक्सस्ट््राजुडिशियल किलिगं, 7 अगस्त 2018
113	म नोज जोशी, मणिपुर मेें 10 कुकी-ज़़ो पुरुषो ंकी मुठभेड़ मेें हत्या भाजपा सरकार की छवि खराब करती है, दिसंबर 2024
114	 HRW, टूटी हुई व्यवस्था: शिथिलता, भारतीय पुलिस मेें दरु्वव्यवहार और दंड से मुक्ति, 4 अगस्त 2009; जस्टिन रॉलेट, भारत मेें ‹फर्जी मुठभेड़’ चौकंाने वाली बात 

क््योों  हैैं, 13 अप्रैल 2015; JKCCS, कथित ‹फर्जी मुठभेड़’ मेें राजौरी के 3 यवुको ंका गायब होना और उनकी हत्या, कश्मीर मेें राज्य की हिसंा की गैर-जवाबदेह 
प्रकृति का जारी रहना: JKCCS और APDP 12 अगस्त 2020

115	 यह आकंड़़ा अप्रैल 2022 और दिसंबर 2024 के बीच के मासिक आकंड़़ोों  के अलावा, 2014 और 2022 के बीच NHRC की वार्षिक रिपोर्टटों से मुठभेड़ मेें हुई मौतो ं
के कॉलम सेल के योग से लिया गया है। NHRC वार्षिक रिपोर््ट 2021-22; वार्षिक रिपोर््ट 2019-20; वार्षिक रिपोर््ट 2018-19; वार्षिक रिपोर््ट 2017-2018; 
वार्षिक रिपोर््ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर््ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर््ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर््ट 2013-2014 देखेें। पुलिस मुठभेड़ एक शब्द है जिसका 
प्रयोग पुलिस गोलीबारी के लिए किया जाता है। कई मामलो ंमेें पुलिस मुठभेड़ें फर्जी होती हैैं। उदाहरण के लिए देखेें बीबीसी, भारत मेें पुलिस हत्याएँ: अपराध पर नकेल 
कसने के पीछे की कहानी, 5 अक्टूबर 2017

116	 HRW, संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति को भारत की समीक्षा हते ुप्रस्तुति, जनू 2024; NHRC, मानवाधिकार मामलो ंके आकँड़़े, 6 मई 2024 भी देखेें।
117	 यहा ँ2014 से 2022 की अवधि का उल्लेख इसलिए किया गया है क््योोंकि  एनसीआरबी के पास वर््तमान मेें 2022 के बाद के आकँड़़े उपलब्ध नही ंहैैं
118	 NCRB, वर््ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए भारत मेें अपराध की वार्षिक रिपोर्टटों से ‘पुलिस अभियानो ंके 

दौरान मारे गए नागरिक’ तालिका
119	 NCRB, वर््ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए भारत मेें अपराध की वार्षिक रिपोर्टटों से ‘पुलिस अभियानो ंके 

दौरान मारे गए नागरिक’ तालिका
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पुलिस मुठभेड़़ोों  मेें न्यायेतर हत्याओ ंको भी कानून प्रवर््तन मेें कई लोगो ंद्वारा अपराध नियंत्रण के एक स्वीकार््य उपाय के रूप मेें माना गया है। 
उदाहरण के लिए, 2019 के एक सर्वेक्षण मेें पता चला कि पाचँ मेें से एक पुलिस कर्मी का मानना ​​है कि «खतरनाक अपराधियो»ं को मारना 
कानूनी मुकदमो ंसे बहेतर है।120 न्यायेतर हत्याओ ंमेें शामिल पुलिस अधिकारियो ंको अक्सर महिमामंडित किया जाता है और सार््वजनिक रूप 
से सम्मानित किया जाता है,121 जिनमेें सबसे ज़््यादा न्यायेतर हत्याओ ंमेें शामिल अधिकारियो ंको ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ कहा जाता है।122 ऐसे 
ही एक अधिकारी, मुं बई क्राइम ब््राांच के प्रमुख दया नायक ने कथित तौर पर 87 से ज़््यादा लोगो ंकी हत्या की है।123 2018 मेें, पत्रकारो ंको एक 
लाइव मुठभेड़ देखने के लिए «आमंत्रित» भी किया गया था, जिसके दौरान पुलिस अधिकारियो ंने कथित तौर पर हथियारबंद और एक खंडहर 
इमारत मेें छिपे दो लोगो ंको मार डाला था।124

भारत के कुछ क्षेत््रोों , खासकर उत्तर प्रदेश मेें, पुलिस मुठभेड़ें खास तौर पर प्रचलित हैैं। 2017 से 2021 के बीच, राज्य मेें ऐसी 8,472 से ज़््यादा 
घटनाएँ दर््ज की गईं। इन मुठभेड़़ोों  के दौरान, पुलिस ने कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियो ंमेें शामिल कम से कम 3,302 लोगो ंको गोली 
मारकर घायल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 146 लोगो ंकी मौत हो गई। ये कार््रवाइया ँअपराध के खिलाफ एक अनौपचारिक कार््रवाई का 
हिस्सा थी,ं जिसे ‘ऑपरेशन लंगड़़ा’ कहा जाता है।125 मार््च 2017 मेें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे मेें बताया जाता है कि 
उन््होों ने अपने प्रशासन के «कानून-व्यवस्था» एजेेंडे के तहत पुलिस मुठभेड़़ोों  की संस्कृ ति को बढ़़ावा दिया। उनकी टिप्पणियो,ं जैसे «यदि आप कोई 
अपराध करत ेहैैं, तो आप ठोक दिये जाएंगे “,126 की व्यापक रूप से आलोचना की गई है।127

2019 मेें, चार संयकु्त राष्टट्र विशेष प्रतिवेदको ंने उत्तर प्रदेश मेें मुठभेड़ हत्याओ ंकी प्रथा की निदंा की, और «उच्च पदस्थ राज्य सरकार और 
पुलिस अधिकारियो ंद्वारा जारी किए गए बयानो ंपर चितंा व्यक्त की, जो हत्याओ ंको उकसाने, उचित ठहराने या मंजरूी देने वाले प्रतीत होत ेहैैं»।128 
नागरिक समाज संगठनो ंने यह भी बताया कि उस वर््ष सभी जिला मजिस्ट्रेटो ंको एक आधिकारिक सरकारी पत्र भेजा गया था, जिसमेें राज्य 
सरकार की उपलब्धियो ंके रूप मेें हत्याओ ंऔर घायलो ंकी संख्या सूचीबद्ध की गई थी।129 2021 की एक रिपोर््ट मेें, नागरिक समाज संगठनो ंने 
उत्तर प्रदेश मेें मुठभेड़ हत्याओ ंकी जाचँ प्रक्रियाओ ंकी आलोचना की, जिसमेें कथित न्यायेतर हत्याओ ंके 17 मामलो ंपर प्रकाश डाला गया। 
NHRC मेें शिकायत के बावजदू, किसी भी पुलिस अधिकारी को जवाबदेह नही ंठहराया गया।130

एक और राज्य जहा ँपुलिस मुठभेड़ मेें मौतेें आम हैैं, वह है असम।131 रिपोर््टट््स बताती हैैं कि 2017 मेें, जब हिमंत बिस्वा सरमा मंत्री थ,े मुठभेड़ मेें 
हत्याओ ंमेें वदृ्धि हुई132 और 2021 मेें उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमेें और वदृ्धि हुई।133 उस वर््ष, सरमा ने सार््वजनिक रूप से कहा था कि जो 
लोग हिरासत से भागत ेहैैं, उनके पैरो ंमेें गोली मार दी जानी चाहिए।134 22 अक्टूबर 2024 को, सुप्रीम कोर््ट ने मई 2021 से असम मेें मुठभेड़ 
मेें हत्याओ ंमेें वदृ्धि पर ध्यान दिया और «इस मुद्दे को ‘बहुत गंभीर’ बताया।”135

120 कॉमन कॉज़, भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2019, पृष्ठ 131
121	 द 420, मिलिए दलजीत सिहं चौधरी से, आईपीएस: ‹एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ जो अब भारत की सीमाओ ंकी सुरक्षा कर रहे हैैं, अगस्त 2024, पृष्ठ 4
122	 हिदंसु्तान टाइम्स, मुं बई पुलिस के 5 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्हहें आपको ज़रूर जानना चाहिए | मुं बई समाचार - हिदंसु्तान टाइम्स, 12 जनवरी 2016
123	 पत्रिका, ‘बाबा सिद्दीकी मामले मेें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कौन हैैं? | ताज़़ा खबर | पत्रिका न्यूज़’, 13 अक्टूबर 2024.
124	 यथू फ़़ॉर ह्यूमन राइटस् डॉक्यूमेेंटेशन, एक्सटिग्विशिगं लॉ एंड लाइफ, अक्टूबर 2021, पृष्ठ 27
125	 ‘लंगड़़ा’ शब्द का अर््थ है लंगड़़ाते हुए व्यक्ति; अवनीश मिश्रा, ऑपरेशन लंगड़़ा: उत्तर प्रदेश मेें मुठभेड़, 3,300 ‹अपराधियो’ं को गोली मारी गई, 13 अगस्त 2021
126	 126 न्यू इंडियन एक्सप्रेस, यपूी मेें योगी क््योों  हैैं ‹एनकाउंटर मैन'?, 22 जलुाई 2019
127	 नेशनल हेराल्ड इंडिया, योगी की एनकाउंटर नीति से यपूी के पुलिसवालो ंको बढ़़ावा, 9 अक्टूबर 2019
128	 OHCHR, भारत: उत्तर प्रदेश मेें कथित पुलिस हत्याओ ंसे संयकु्त राष्टट्र के विशेषज्ञ चितंित, 11 जनवरी 2019
129	 यथू फॉर ह्यूमन राइटस् डॉक्यूमेेंटेशन, एक्सटिग्विशिगं लॉ एंड लाइफ, अक्टूबर 2021, पृष्ठ 26
130	 यथू फॉर ह्यूमन राइटस् डॉक्यूमेेंटेशन, एक्सटिग्विशिगं लॉ एंड लाइफ, अक्टूबर 2021, पृष्ठ 18-19
131	 हिदंसु्तान टाइम्स, हॉर्नन्स ऑफ़ ए डिलेमा: एक सीगं वाले गैैंडे को बचाने की लड़़ाई मेें परिणाम दिखाने की कोशिश मेें, काजीरंगा के वन अधिकारी निर्दोष ग्रामीणो ंकी 

हत्या कर रह ेहोगंे’, [n.d]
132	 फ्रंट लाइन, 2017 से मुठभेड़ मेें हुई मौतो ंके मामलो ंमेें वदृ्धि के बाद असम जाचं के दायरे मेें - फ्रंट लाइन, 4 मई 2023
133	 आर्टिकल 14, मवेशी तस्करो,ं ड््रग तस्करो,ं संदिग्ध विद्रोहियो ंकी गोलीबारी: असम मेें मुठभेड़ मेें हुई हत्याओ ंमेें 20 गुना वदृ्धि के अदंर, 5 अप्रैल 2024
134	 फ्रंट लाइन, 2017 से मुठभेड़ मेें हुई मौतो ंके मामलो ंमेें वदृ्धि के बाद असम जाचं के दायरे मेें - फ्रंट लाइन, 4 मई 2023
135	 न्यू इंडियन एक्सप्रेस,  171‘‘घटनाएं चितंाजनक हैैं’: पुलिस मुठभेड़़ोों  पर सुप्रीम कोर््ट ने असम से मागंा ब्योरा22 ,’ अक्टूबर 202।
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25यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

केस स्टडी: कथित भागने के प्रयासो ंमेें हत्याएँ

मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन और चिन्ताकंुता चेन्नाकेशावुलु
2019 मेें, तलंेगाना मेें, पुलिस ने चार यवुको ं- मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन और चिन्ताकंुता चेन्नाकेशवलुु की हत्या कर 
दी - जो एक बलात्कार और हत्या के मामले मेें संदिग्ध थ।े ये हत्याएँ कथित अपराध स्थल पर ही हुईं, पुलिस का दावा है कि संदिग््धोों  
ने भागने का प्रयास किया था।136 हालाकँि, बाद मेें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियकु्त जाचँ आयोग ने पाया कि ये हत्याएँ न्यायेतर हत्याएँ 
थी ंऔर हत्या के आरोपो ंपर सुनवाई के लिए मामले को राज्य न्यायालय को भेज दिया।137 3 मई 2024 को, न्यायालय ने संबंधित 
पुलिस अधिकारियो ंके खिलाफ आगे की दंडात्मक कार््रवाई पर रोक लगाते हुए अतंरिम आदेश जारी किए, इस फैसले को अब पीड़़ितो ं
के परिवार चुनौती दे रह ेहैैं138

विकास दूबे 
2020 मेें एक संदिग्ध गिरोह के नेता, विकास दूब ेकी पुलिस हिरासत मेें आत्मसमर््पण करने के बाद पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर 
दी थी। पुलिस ने दावा किया कि उसने भागने का प्रयास किया, एक पुलिस अधिकारी की बंदूक चुराई और पुलिस अधिकारियो ंपर 
गोली चलाई। हालाकँि, घटनाओ ंके इस संस्करण पर सोशल मीडिया और प्रेस मेें टिप्पणीकारो ंद्वारा व्यापक रूप से सवाल उठाए गए 
थ,े जिन््होों ने पूछा था कि «एक संदिग्ध जिसने कथित तौर पर पुलिस के सामने आत्मसमर््पण कर दिया था, वह भागने का प्रयास क््योों 
करेगा, और वह एक अधिकारी की बंदूक कैसे ले पाएगा»।139 ध्यान देने योग्य है कि अपनी हत्या वाले दिन, विकास दूब ेने कथित पुलिस 
‘मुठभेड़’ से संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर््ट मेें याचिका दायर की थी।140

अक्षय शिदें
अगस्त 2024 मेें, महाराष्टट्र राज्य के बदलापुर स्थित एक स्कू ल परिचारक अक्षय शिदें को स्कू ल परिसर मेें दो नाबालिग लड़कियो ंके 
साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप मेें गिरफ्तार किया गया था। 23 सितंबर 2024 को, जले और पुलिस थाने के बीच पुलिस 
की गाड़ी मेें ले जात ेसमय अक्षय की हत्या कर दी गई। पुलिस का दावा है कि उसने एक पुलिस अधिकारी से बंदूक छीनकर गोली चला 
दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा मेें उसे गोली मार दी। उस महीने अक्षय के पिता द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका के 
बाद, बॉम्बे हाईकोर््ट ने घातक बल का उपयोग करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, विशेष रूप से यह देखत ेहुए कि गाड़ी  मेें पाचँ 
अधिकारी मौजदू थ ेऔर अक्षय शारीरिक रूप से बलशाली नही ंथा।141 जनवरी 2025 मेें, अदालत को सौपंी गई एक मजिस्ट्रेट जाचं 
रिपोर््ट ने निष्कर््ष निकाला कि पुलिस अधिकारियो ंका बल प्रयोग उचित नही ंथा।142 रिपोर््ट मेें कहा गया है कि अक्षय की उंगलियो ंके 
निशान उस बंदूक पर नही ंपाए गए थ ेजिसे उसने कथित तौर पर छीना था।143

136	 इंडिया टुडे, हैदराबाद पशुचिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले के सभी 4 आरोपी पुलिस पीछा करत ेहुए मारे गए6 ,’ दिसंबर 2019
137	 द हिदूं, सुप्रीम कोर््ट पैनल ने 2019 मेें हुई हत्याओ ंके लिए तलंेगाना पुलिस को दोषी ठहराया, 21 मई 2022
138	 हिदंसु्तान टाइम्स, तलंेगाना मुठभेड़ हत्याएँ: पीड़़ितो ंके परिवार पैनल रिपोर््ट के निलंबन को चुनौती देेंगे, 3 मई 2024
139	 बीबीसी, विकास दबु:े भारतीय पुलिस हत्या के संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद गोली मारकर हत्या, 10 जलुाई 2020; इंडिया टुडे, ‘क्या विकास दबु ेफर्जी मुठभेड़ मेें मारा 

गया, मीडिया के वाहनो ंको क््योों  रोका गया: मौत कई सवाल उठाती है›, 10 जलुाई 2020
140	 यथू फॉर ह्यूमन राइटस् डॉक्यूमेेंटेशन, एक्सटिग्विशिगं लॉ एंड लाइफ, अक्टूबर 2021, पृ. 26.
141	 सबरंग इंडिया, बॉम्बे हाईकोर््ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले मेें आरोपी की मौत के लिए ज़़िम्मेदार 5 पुलिसकर्मियो ंके खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर््ज करने 

का निर्देश दिया, 22 जनवरी 2025
142	 द हिदूं, बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला: हिरासत मेें आरोपी की मौत के लिए ज़़िम्मेदार 5 पुलिसकर्मियो ंकी जाचँ पूरी, 20 जनवरी 2025
143	 सबरंग इंडिया, बॉम्बे हाईकोर््ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले मेें आरोपी की मौत के लिए ज़़िम्मेदार 5 पुलिसकर्मियो ंके खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर््ज करने 

का निर्देश दिया, 22 जनवरी 2025

https://www.indiatoday.in/india/story/all-4-hyderabad-vet-rape-murder-accused-killed-in-police-encounter-1625670-2019-12-06
https://www.indiatoday.in/india/story/all-4-hyderabad-vet-rape-murder-accused-killed-in-police-encounter-1625670-2019-12-06
https://www.thehindu.com/news/national/telangana-police-killed-4-suspects-held-for-gang-rape-murder-panel/article65440624.ece
https://www.hindustantimes.com/india-news/telangana-encounter-killings-victims-families-to-challenge-suspension-of-panel-report-101714677426550.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53359221
https://www.indiatoday.in/india/story/vikas-dubey-encounter-questions-raised-why-media-stopped-1699002-2020-07-10
https://www.indiatoday.in/india/story/vikas-dubey-encounter-questions-raised-why-media-stopped-1699002-2020-07-10
https://yhrd.in/documents/wp-content/uploads/2021/10/up-final-export.pdf
https://sabrangindia.in/bombay-high-court-directs-filing-of-a-first-information-report-fir-against-the-5-cops-held-responsible-for-death-of-accused-in-badlapur-sexual-assault-case/
https://sabrangindia.in/bombay-high-court-directs-filing-of-a-first-information-report-fir-against-the-5-cops-held-responsible-for-death-of-accused-in-badlapur-sexual-assault-case/
https://www.thehindu.com/news/national/maharashtra/badlapur-sexual-assault-case-inquiry-concludes-five-cops-responsible-for-accuseds-death-in-custody/article69118808.ece
https://sabrangindia.in/bombay-high-court-directs-filing-of-a-first-information-report-fir-against-the-5-cops-held-responsible-for-death-of-accused-in-badlapur-sexual-assault-case/
https://sabrangindia.in/bombay-high-court-directs-filing-of-a-first-information-report-fir-against-the-5-cops-held-responsible-for-death-of-accused-in-badlapur-sexual-assault-case/
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प्रभाव ित समूह और यातना के संदर््भ

भारत मेें यातनाएँ विभिन्न संदर्भभों मेें होती हैैं और विविध समूहो ंको प्रभावित करती हैैं। यह खंड असहमति को दबाने, मानवाधिकार रक्षको,ं 
कार््यकर््तताओ ंऔर पत्रकारो ंको प्रताड़़ित करने, और धार्मिक अल्पसंख्यको ंव अन्य हाशिए के समुदायो ंपर अत्याचार करने के एक साधन के रूप 
मेें यातना के व्यापक उपयोग की जाचँ करता है। यह इस बात का भी पता लगाता है कि भारत के कुछ क्षेत््रोों  मेें यातनाएँ और अन्य दरु्वव्यवहार 
विशेष रूप से तीव्रता से कैसे प्रकट होत ेहैैं, या तो इसलिए कि उन्हहें राज्य द्वारा ‘अशातं क्षेत्र’ घोषित किया गया है या किसी विशिष्ट स्थानीय और 
राजनीतिक संदर््भ के कारण।
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2021 मेें कृषि काननू के खिलाफ प्रदर््शन कर रहे किसानो ंऔर पुलिस के बीच झड़प के बाद 
दिल्ली मेें लाल किले के सामने दंगा रोधी गियर मेें पुलिस पहरा देती हुई। भारत के व्यापक 
किसान विरोध प्रदर््शनो ंने पुलिस की बर््बरता के आरोपो ंको जन्म दिया।
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असहमति जताने वालो ंपर अत्याचार
2014 मेें प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी के नेततृ्व मेें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उदय के बाद से, भारत मेें मानवाधिकारो ंके रिकॉर््ड मेें गंभीर 
गिरावट आई है और नागरिक अधिकार तजे़़ी से कम होत ेजा रह ेहैैं।144हालाकँि विभिन्न सरकारो ंके कार््यकाल मेें भारतीय नागरिक समाज को 
दबाने के प्रयास लंब ेसमय से देखे जात ेरह ेहैैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल मेें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार रक्षको ंपर हमले 
काफ़़ी बढ़ गए हैैं, जो हिदूं राष्टट्रवाद (हिदंतु्व) को बढ़़ावा देने और असहमति जताने वालो ंको चुप कराने के लिए प्रतिबद्ध रही है।145

2014 और 2024 के बीच, भारत रिपोर््टर््स विदाउट बॉर््डर््स वर्लल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मेें 19 स्थान नीचे खिसककर 140वेें से 159वेें स्थान पर आ 
गया है, जो रूस से सिर्फ़  तीन स्थान ऊपर है।146 2024 मेें, पत्रकारो,ं गैर सरकारी संगठनो ंऔर सरकारी नीतियो ंके अन्य आलोचको ंके उत्पीड़न 
के कारण, फ्रीडम हाउस ने भारत को «आशंिक रूप से स्वतंत्र» की श्रेणी मेें डाल दिया था।147 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधो ंका एक स्पष्ट 
उदाहरण जनवरी मेें 2023 मेें, सरकार ने 2002 मेें हुए मुस्लिम विरोधी गुजरात दंगो ंकी जाचँ करने वाली बीबीसी की एक डॉक्यूमेेंट््ररी पर प्रतिबंध 
लगा दिया,148 जिसके बाद बीबीसी के कार््ययालयो ंपर छापे मारे गए।149 देश के सूचना प्रौद्योगिकी नियमो ंके तहत आपातकालीन शक्तियो ंका 
उपयोग करत ेहुए, अधिकारियो ंने ट्विटर और यटू्यूब जैसे प्लेटफार्ममों को डॉक्यूमेेंट््ररी के लिकं हटाने का निर्देश दिया।150

वास्तव मेें, भाजपा के सत्ता मेें आने के बाद से नागरिक समाज पर ऑनलाइन अभिव्यक्ति-नियंत्रण और सख्त हो गई है। सोशल मीडिया 
प्लेटफ़़ॉर््म जैसे कि ट्विटर और यटू्यूब ने आम तौर पर ऑनलाइन आवाज़़ोों  को नियंत्रण करने के सरकार के अनुरोधो ंको स्वीकार कर लिया है।151 
अकेले 2022 मेें, भारत ने किसी भी अन्य देश की तलुना मेें 84 बार इंटरनेट बंद किया।152

इसके अतिरिक्त, एक अंतर््रराष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता पहल, पेगासस प्रोजके्ट ने 2017 और 2023 के बीच सरकार द्वारा पेगासस स्पाइवेयर के 
कथित उपयोग के माध्यम से भारतीय नागरिको ंकी गैरकानूनी निगरानी का पर््ददाफाश किया, जिससे संयकु्त राष्टट्र निकायो ंमेें चितंाएँ बढ़ गईं।153 
जाचँ से पता चला कि मानवाधिकार रक्षको,ं पत्रकारो,ं वकीलो ंऔर विपक्षी राजनेताओ ंके कम से कम 300 फ़़ोन नंबर प्रभावित हुए।154

गैर-सरकारी संगठनो ंऔर अन्य नागरिक समाज संगठनो ंको भी निशाना बनाया गया है। विदेशी अशंदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 
जो आपातकाल के दौर का एक कानून था, को 2010 के पहले से ही परेशानी भरे संशोधनो ंके बाद 2020 मेें और संशोधित किया गया, जिससे 
भारत सरकार को गैर सरकारी संगठनो ंके लाइसेेंस रद्द या निलंबित करने की अनुमति मिल गई।155 उदाहरण के लिए, 2016 मेें, गृह मंत्रालय ने 
एनजीओ पीपुल्स वॉच के लाइसेेंस नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया था।156 इस फैसले को चुनौती देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 
पीपुल्स वॉच द्वारा दायर एक मुकदमे मेें, गृह मंत्रालय ने तर््क  दिया कि समूह ने संयकु्त राष्टट्र के विशेष प्रतिवेदको ंके साथ जानकारी साझा करने 
के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया, "भारत की छवि को नुकसान पहुुंचाने के लिए, भारत के मानवाधिकार रिकॉर््ड को नकारात्मक रूप मेें 
चित्रित किया ”।157

144	सिट ीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस, भारत मेें नागरिक समाज घेराबंदी मेें, 12 जनवरी 2024
145	 फॉरेन अफेयर््स  हिदूं राष्टट्रवाद का अजये उदय | फॉरेन अफेयर््स 13 अप्रैल 2022; यह भी देखेें CIVICUS भारत: प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार््यकाल मेें नागरिक 

स्वतंत्रता पर खतरनाक हमला, 17 अप्रैल 2024
146	 रिपोर््टर््स विदाउट बॉर््डर््स, इंडिया फैक्टफाइल, [n.d]
147	 फ्रीडम हाउस, भारत: विश्व मेें स्वतंत्रता 2024 देश रिपोर््ट, 2024; वी-डेम इंस्टीट्यूट, निरंकुशता वायरल हो रही है: लोकतंत्र रिपोर््ट 2021, मार््च 2021, पृष्ठ 20
148	 HRW भारत: अल्पसंख्यको ंके खिलाफ बढ़ते दरु्वव्यवहार, आलोचक (अल्पसंख्यको ंके खिलाफ दरु्वव्यवहार)11 ,’ जनवरी 2024; HRW, भारत द्वारा BBC को 

ब्लॉक करना वतृ्तचित्र व्यापक कार््रवाई को दर््शशाता है, 23 जनवरी 2023
149	ज ॉर््ज राइट, आयकर अधिकारियो ंद्वारा बीबीसी इंडिया कार््ययालयो ंकी तलाशी, 14 फरवरी 2023
150	 HRW अल्पसंख्यको ंके खिलाफ दरु्वव्यवहार, 11 जनवरी 2024; HRW, भारत द्वारा बीबीसी वतृ्तचित्र को ब्लॉक करना व्यापक कार््रवाई को दर््शशाता है, 23 जनवरी 

2023
151	 द वाशिगंटन पोस्ट, भारत ने ट्विटर को कैसे नियंत्रित किया और ऑनलाइन सेेंसरशिप के लिए वैश्विक मानक स्थापित किया, 2023
152	 एक्सेस नाउ, लगातार पाचँ साल: भारत 2022 का सबसे बड़़ा इंटरनेट शटडाउन अपराधी है, 28 फ़रवरी 2023
153	 AI, भारत 2021, 2021; HTCttee, समापन अवलोकन 2024, पैरा 43
154	 AI, भारत 2021, 2021; HRCttee, समापन अवलोकन 2024, पैरा 43
155	 फ़र्सस्ट पोस्ट, विदेशी चंदे को लेकर एनजीओ पर सीबीआई की कार््रवाई: इंदिरा गाधंी द्वारा पारित एफसीआरए को पिछले कुछ वर्षषों मेें कैसे संशोधित किया गया है, 11 

मई 2022
156	 OMCT भारत: सरकार को मानवाधिकार समूहो ंको परेशान करना बंद करना चाहिए, 18 जनवरी 2021
157	 OMCT, भारत: सरकार को मानवाधिकार समूहो ंको परेशान करना बंद करना चाहिए, 18 जनवरी 2021

https://cjp.org.in/civil-society-under-siege-in-india/
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2022-04-13/unstoppable-rise-hindu-nationalism?check_logged_in=1&utm_medium=promo_email&utm_source=lo_flows&utm_campaign=registered_user_welcome&utm_term=email_1&utm_content=20240531
http://www.apple.com/uk
https://civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6966-india-alarming-assault-on-civic-freedoms-in-prime-minister-modis-second-term
https://civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6966-india-alarming-assault-on-civic-freedoms-in-prime-minister-modis-second-term
https://freedomhouse.org/country/india/freedom-world/2024
https://freedomhouse.org/country/india/freedom-world/2024
https://www.v-dem.net/static/website/files/dr/dr_2021.pdf
https://www.hrw.org/news/2024/01/11/india-increased-abuses-against-minorities-critics
https://www.hrw.org/news/2024/01/11/india-increased-abuses-against-minorities-critics
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-64634711
https://www.hrw.org/news/2024/01/11/india-increased-abuses-against-minorities-critics
https://www.hrw.org/news/2023/01/23/indias-blocking-bbc-documentary-reflects-broader-crackdown
https://www.washingtonpost.com/world/2023/11/08/india-twitter-online-censorship/
https://www.amnestyusa.org/countries/india/#:~:text=Dalits%20and%20Adivasis%20continued%20to,Tribes%20were%20reported%20in%202020
https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://www.amnestyusa.org/countries/india/#:~:text=Dalits%20and%20Adivasis%20continued%20to,Tribes%20were%20reported%20in%202020
https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://www.firstpost.com/india/cbi-crackdown-ngos-foreign-donations-fcra-violations-10659661.html
https://www.omct.org/en/resources/statements/india-should-stop-using-abusive-foreign-funding-law-end-harassment-against-peoples-watch-other-rights-groups
https://www.omct.org/en/resources/statements/india-should-stop-using-abusive-foreign-funding-law-end-harassment-against-peoples-watch-other-rights-groups
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अप्रैल 2022 मेें, हिरासत मेें यातना और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनो ंका दस्तावेजीकरण करने वाले एक अन्य प्रमुख मानवाधिकार संगठन, 
CHRI का लाइसेेंस भी रद्द कर दिया गया।158 लगभग उसी समय, सरकार ने पर््ययावरणीय मुद््दोों , जलवाय ुपरिवर््तन और बाल श्रम पर काम करने 
वाले 10 अतंर््रराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनो ंके लाइसेेंस रद्द कर दिए।159 इसके अतिरिक्त, 80 से अधिक परोपकारी और मानवाधिकार संगठनो ं
को «पूर््व संदर््भ श्रेणी» मेें रखा गया, जिसके तहत उन्हहें प्राप्त होने वाले किसी भी विदेशी धन के लिए गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना 
आवश्यक था।160

मानवाधिकार रक्षको,ं राजनीतिक कार््यकर््तताओ ंऔर पत्रकारो ंको निशाना बनाना

नागरिक स्वतंत्रताओ ंके लगातार सिमटत ेमाहौल के बीच, मानवाधिकार रक्षको,ं राजनीतिक कार््यकर््तताओ,ं वकीलो ंऔर नागरिक समाज के अन्य 
सदस््योों  को यातना और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनो ंके जोखिम का सामना करना पड़ता है। अधिकारी अक्सर इन समूहो ंके खिलाफ मनमानी 
गिरफ्तारी, लंब ेसमय तक मुकदमे से पहले हिरासत, यातना और दरु्वव्यवहार, और हिसंा के अन्य रूपो ंका सहारा लेत ेहैैं।161 «मानवाधिकार 
कार््यकर््तताओ,ं पत्रकारो,ं छात््रोों , सरकारी आलोचको ंऔर शातंिपूर््ण प्रदर््शनकारियो ंपर मुक़दमा चलाने और उन्हहें परेशान करने के लिए ‘दमनकारी 
आतंकवाद-निरोधक और राष्ट्रीय सुरक्षा क़़ानूनो’ं के उपयोग को ग़़ैर-सरकारी संगठनो ंद्वारा विस्तार से प्रलेखित किया गया है162 और इसने 
मानवाधिकार समिति (HRCttee) मेें गंभीर चितंाएँ पैदा की हैैं। 2024 के समापन अवलोकनो ंमेें HRCttee ने विशेष रूप से, आतंकवाद-
रोधी कानून से जडु़़े निम्नलिखित मुद््दोों  पर प्रकाश डाला:

क) घातक बल का उपयोग करने की व्यापक शक्तिया;ँ
ख) अत्यधिक लम्बी अवधि तक बिना आरोप लगाए या न्यायिक समीक्षा के, निवारक हिरासत मेें रखना;
ग) विस्तृत और अस्पष्ट रूप से परिभाषित प्रावधानो ं के तहत कार््यपालिका संस्थाओ ंको अत्यधिक शक्तिया ँप्रदान की गई हैैं, जिनमेें 

व्यक्तियो ंको ऐसे कृत््योों  के लिए ज़़िम्मेदार ठहराना शामिल है जो ‘खतरा पैदा करने की संभावना’ रखत ेहो ंया ‘लोगो ंमेें आतंक फैलाने 
की संभावना’ रखते हो।ं यह प्रावधान निर्दोष होने की अवधारणा का उल्लंघन कर सकता है और असहमति जताने वालो ंव कार््यकर््तताओ ं
के विरुद्ध दरुुपयोग की आशंका पैदा करता है।163

भारत मेें मानवाधिकार रक्षको ंके उत्पीड़न का एक प्रतीकात्मक मामला फादर स्टेन स्वामी का है, जो एक 84 वर्षीय जसुेइट पादरी, मानवाधिकार 
रक्षक और दलितो ंऔर आदिवासियो ंजैसे कमजोर समूहो ंके अधिकारो ंके लिए लंब ेसमय से पैरोकार थ।े 8 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय जाचँ 
एजेेंसी द्वारा कथित आतंकवाद के आरोपो ंमेें उन्हहें गिरफ्तार किया गया था।164 भीड़भाड़ वाली तलोजा सेेंट््रल जले मेें हिरासत मेें रहने के दौरान, 
उन्हहें दरु्वव्यवहार का सामना करना पड़़ा और तजे़़ी से बिगड़त ेस्वास्थ्य के बावजदू, उन्हहें नौ महीने तक चिकित्सा देखभाल और ज़मानत से वंचित 
रखा गया। अतंतः 5 जलुाई 2021 को हिरासत मेें उनकी मृत्यु हो गई। मानवाधिकार रक्षको ंपर संयकु्त राष्टट्र के विशेष दूत, जिन््होों ने फादर स्वामी 
की मृत्यु से महीनो ंपहले उनकी नज़रबंदी के बारे मेें भारत सरकार के समक्ष चितंा जताई थी, ने एक बयान जारी कर कहा कि फादर स्वामी की 
मृत्यु «भारत के मानवाधिकार रिकॉर््ड पर हमशा एक धब्बा रहगेी”।165

एक और मामला जो कार््यकर््तताओ ंके खिलाफ मनमानी गिरफ्तारी, यातना और लंब ेसमय तक मुकदमे-पूर््व हिरासत के इस्तेमाल को दर््शशाता है, 
वह है ब्रिटिश मानवाधिकार रक्षक और ब्लॉगर जगतार सिहं जोहल का मामला।166

158	 हिदंसु्तान टाइम्स, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव का विदेशी धन के लिए लाइसेेंस रद्द, 26 अप्रैल 2022
159	 द हिदूं, सरकार ने 10 जलवाय ुपरिवर््तन, बाल श्रम एनजीओ के लिए फंडिगं पर रोक लगाई, 14 सितंबर 2021
160	 द हिदूं, सरकार ने 10 जलवाय ुपरिवर््तन, बाल श्रम एनजीओ के लिए फंडिगं पर रोक लगाई, 14 सितंबर 2021
161	 OMCT, भारत: आतंकवाद विरोधी कानूनो ंके तहत 18 मानवाधिकार रक्षको ंको निशाना बनाया जा रहा है, 26 जनवरी 2022; HRW, भारत: गिरफ्तारिया,ँ छापे 

निशाने पर सरकारी आतंकवाद निरोध के आलोचक, 13 अक्टूबर 2023
162	 HRW भारत: संयकु्त राष्टट्र अधिकार समीक्षा मेें गंभीर चितंाएँ उठाई गईं, 18 नवंबर 2022
163	 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 27
164	 मानवाधिकार रक्षक स्मारक, मानवाधिकार रक्षक फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु पर वक्तव्य, 6 जुलाई 2021
165	 संयकु्त राष्टट्र समाचार, मृत्यु कार््यकर््तता पादरी की हिरासत, भारत के अधिकारो ंके रिकॉर््ड पर एक धब्बा: संयकु्त राष्टट्र विशेषज्ञ, 15 जुलाई 2021
166	म नमाने ढंग से हिरासत पर संयकु्त राष्टट्र कार््य समूह (WGAD), ईसाई जेम्स माइकल (संयकु्त अरब अमीरात और भारत) के संबंध मेें राय संख्या 88/2020, 4 मार््च 

2021, ए/एचआरसी/डब्ल्यूजीएडी/2020/88
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https://www.hrw.org/news/2023/10/13/india-arrests-raids-target-critics-government
https://www.hrw.org/news/2022/11/18/india-serious-concerns-raised-un-rights-review
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केस स्टडी : मानवाधिकार रक्षको ंको निशाना बनाना

जगतार सिहं जौहल
जगतार सिहं जौहल एक ब्रिटिश नागरिक हैैं, जिन्हहें 2017 से भारत मेें मनमाने ढंग से हिरासत मेें रखा गया है। उन पर राजनीतिक 
आरोप लगाए गए हैैं, जिनमेें मृत्युदंड की सज़़ा हो सकती है। ये आरोप यातना के ज़रिए लिए गए बयान पर आधारित हैैं। जगतार एक 
सिख कार््यकर््तता और ब्लॉगर हैैं, जो भारत सरकार द्वारा सिखो ंके ख़़िलाफ़ किए गए मानवाधिकार उल्लंघनो ंकी आलोचना करत ेरह ेहैैं।167

अक्टूबर 2017 मेें, वे शादी करने के लिए भारत आए थ।े शादी के तीन हफ़््ते बाद, पंजाब के जालंधर शहर मेें सादे कपड़़ोों  मेें पुलिस 
अधिकारियो ंने उन्हहें सड़क से ग़़ैरक़़ानूनी तरीके से अगवा कर लिया। इन पुलिस अधिकारियो ंने न तो अपनी पहचान बताई और न ही 
जगतार की गिरफ़््तारी का वारंट दिखाया। 5 नवंबर 2017 को, जगतार को पुलिस हिरासत मेें रखा गया। 10 दिनो ंतक उन्हहें एक अज्ञात 
स्थान पर बिना किसी संपर््क  के रखा गया, जहा ँन तो किसी वकील से, न ही उनके परिवार से, और न ही ब्रिटिश उच्चायोग के किसी 
प्रतिनिधि से संपर््क  किया जा सका। जगतार को झठेू «स्वीकारोक्ति» के लिए प्रताड़़ित किया गया था, जिसका इस्तेमाल अधिकारियो ंने 
उसके खिलाफ कई मामलो ंमेें किया है।168

उसके खिलाफ आपराधिक मामलो ंमेें 2018 के आरोपपत््रोों  मेें हत्या की साजिश, आतंकवादी गतिविधियो ंऔर हथियारो ंके इस्तेमाल 
जैसे कथित अपराधो ंका उल्लेख है। «आतंकवाद» का उल्लेख बहेद चितंाजनक है क््योोंकि , जैसा कि इस रिपोर््ट मेें बताया गया है, भारत 
मेें आतंकवाद के आरोपो ंवाले मामलो ंमेें यातना का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, भारतीय कानून मेें कुछ आतंकवादी अपराधो ं
के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, और हाल के वर्षषों मेें ऐसी मृत्युदंड की सज़़ाएँ दी गई हैैं।

मई 2022 मेें, अवैध रूप से स्वतंत्रता से वंचित करने के मामलो ंपर प्रमख अतंरराष्ट्रीय प्राधिकरण, संयकु्त राष्टट्र की मनमानी हिरासत 
पर कार््यदल (WGAD) ने पाया कि की की हिरासत अतंरराष्ट्रीय कानून के तहत मनमानी है, क््योोंकि  इसका कोई कानूनी आधार 
नही ंहै और उनके न्यायसंगत मुकदमे के अधिकारो ंका गंभीर उल्लंघन हुआ है।169 अगस्त 2022 मेें, इंवेस्टिगेटरी पावर््स कमिश्नर 
का कार््ययालय— जो यकेू की खुफिया निगरानी संस्था है — द्वारा एक रिपोर््ट के प्रकाशन के बाद यह सामने आया कि ब्रिटिश खुफिया 
एजेेंसियो ंMI5 और MI6 ने भारतीय अधिकारियो ंके साथ खुफिया जानकारी साझा करके जगतर की हिरासत और यातना मेें योगदान 
दिया हो सकता है।170  ली डे मेें जगतर की कानूनी टीम द्वारा, Reprieve और REDRESS के समर््थन के साथ दायर एक कानूनी 
दावा यकेू की अदालतो ंमेें लंबित है।171

सितंबर 2024 मेें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करने के बावजदू कि जगतर के मुकदमो ंमेें गंभीर देरी हुई है, उन्हहें ज़मानत देने 
से इनकार कर दिया।172

मार््च 2025 मेें, जगतर को उनके खिलाफ दर््ज एक आपराधिक मामले मेें सभी आरोपो ंसे बरी कर दिया गया, क््योोंकि  अदालत ने पाया 
कि अभियोजन पक्ष उनके एक आतंकवादी साज़़िश से जडु़़े होने का कोई विश्वसनीय सबतू प्रस्तुत करने मेें विफल रहा है। इस मामले मेें 
बरी होने के बावजदू, जगतर अब भी हिरासत मेें हैैं, और भारत की राष्ट्रीय जाचँ एजेेंसी (NIA) द्वारा दर््ज आठ अतिरिक्त मामलो ंका 
सामना कर रहे हैैं—जो सभी उसी “कबलूनामे” पर आधारित हैैं, जिसे यातना के तहत उनसे लिया गया था।

यएून अधिकारियो ंसहित कई बार उनकी तत्काल रिहाई की मागं किए जाने के बावजदू—और गिरफ्तारी व यातना के 7 से अधिक वर््ष 
बीत जाने के बाद भी—जगतर मनमाने ढंग से हिरासत मेें बने हुए हैैं।

167	 REDRESS, जगतार सिहं जौहल; राहत, जगतार सिहं जौहल 
168	 REDRESS, और राहत, जगतार सिहं जौहल: मनमाने ढंग से हिरासत मेें लिए गए ब्रिटिश ब्लॉगर को मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है, 2023
169	 WGAD, जगतार सिहं जौहल (भारत) के संबंध मेें राय संख्या 80/2021, 4 मई 2022, A/HRC/WGAD/2021/80, पैरा 119
170	 BBC न्यूज़, जगतार सिहं जौहल मामला: ब्रिटेन की जासूसी एजेेंसियो ंपर मुखबिरी का आरोप, जिसके कारण यातना दी गई, 22 अगस्त 2022
171	 REDRESS, जगतार सिहं जौहल
172	 द गार्जियन, ब्रिटिश कार््यकर््तता को बिना मुकदमे के भारतीय जले मेें वर्षषों बिताने के बाद ज़मानत से वंचित कर दिया गया, 19 सितंबर 2024
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भारत मेें असहमति को दबाने के लिए व्यापक हिसंा की HRCttee ने निदंा की है। HRCttee ने 2024 मेें 2018 से भ्रष्टाचार के खिलाफ 
रिपोर्टटिंग करने वाले 60 से अधिक कार््यकर््तताओ,ं व्हिसलब्लोअर, मानवाधिकार रक्षको ंऔर पत्रकारो ंकी हत्या और ऑनलाइन या शारीरिक हमलो ं
और उत्पीड़न की रिपोर्टटों पर ध्यान दिया।173 मानवाधिकार आयोग ने इन पर भी चितंा व्यक्त की:

2006 से 59 पत्रकारो ंकी हत्या, साथ ही [...] मानवाधिकार रक्षको ंको भारत से बाहर यात्रा करने और संयकु्त राष्टट्र निकायो ं
के साथ जडु़ने से रोकने के आरोप, जैसे कि खुर््रम परवेज का मामला, एक कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक, जिसे मानवाधिकार 
परिषद मेें भाग लेने के लिए जिनेवा जाने से रोका गया था और 2021 से मनमाने ढंग से हिरासत मेें रखा गया है।174

फरवरी 2021 मेें, ह्यूमन राइटस् डिफेें डर््स अलर््ट-इंडिया (HRDA-India) और तीन प्रमख मानवाधिकार संगठनो ं द्वारा श्रम अधिकार 
कार््यकर््तता और मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार के अपहरण, मनमाने ढंग से हिरासत मेें लेने और यातना देने के संबंध मेें NHRC 
को एक तत्काल अपील दी गयी।175 उनकी गिरफ़््तारी जनवरी 2021 मेें उनकी सहयोगी और दलित श्रम अधिकार कार््यकर््तता, नौदीप कौर की 
गिरफ़््तारी के बाद हुई, जिन्हहें भी पुलिस ने पीटा था। हिरासत मेें रहत ेहुए, कुमार को कथित तौर पर सोनीपत स्थित CIA के सदस््योों  और हरियाणा 
के सोनीपत स्थित कंुडली थाने की पुलिस द्वारा शारीरिक और मानसिक यातनाएँ दी गईं। कम से कम पाचं मेडिकल जाचंो ंमेें दरु्वव्यवहार का कोई 
सबतू नही ंमिलने के बावजदू, बाद मेें एक मेडिकल जाचं से पता चला कि उनके पैरो ंके तलवो ंपर मारा गया था, उन पर गर््म पानी डाला गया था, 
दोनो ंपैरो ंऔर हाथो ंमेें फ्रै क्चर थ,े और उन्हहें नीदं से वंचित रखा गया था।176 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अतंतः पुष्टि की कि कुमार को 
प्रताड़़ित किया गया था, यह कहते हुए कि सरकारी डॉक्टरो ंने «स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारियो ंके इशारे पर काम किया था”।177

राजनीतिक और मानवाधिकार सक्रियता को दबाने के लिए भारतीय अधिकारियो ंद्वारा आतंकवाद-रोधी कानून के उपयोग का उदाहरण BK-16 
के रूप मेें जाने जाने वाले 16 कार््यकर््तताओ ंके मामले से भी मिलता है।178  ये कार््यकर््तता, जो दलितो ंऔर आदिवासियो ंजैसे हाशिए के समूहो ंके 
अधिकारो ंकी वकालत करने के लिए जाने जात ेथ,े को जनू 2018 और अक्टूबर 2020 के बीच विभिन्न समयो ंपर गिरफ्तार किया गया था और 
अन्य आरोपो ंके अलावा, "भारत सरकार के खिलाफ यदु्ध छेड़ने» के लिए गैरकानूनी गतिविधिया ँ(रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 
आरोपित किया गया था।179 फादर स्टेन स्वामी - जो इन 16 कार््यकर््तताओ ंमेें से थ ेऔर जिनके मामले का उल्लेख ऊपर किया गया है - की हिरासत 
मेें मृत्यु हो गई, कुछ को ज़मानत मिल गई, और कई लोग अभी भी इस दमनकारी कानून के तहत जेल मेें बंद हैैं।180

भारत सरकार द्वारा अपनी सीमाओ ंके बाहर, कार््यकर््तताओ ंको कथित तौर पर निशाना बनाए जाने को लेकर भी चितंाएँ बढ़ गई हैैं। भारत के अपने 
2024 के परीक्षण मेें, HRCttee ने «राजनीतिक विरोधियो ंऔर मानवाधिकार रक्षको ंके अतंरराष्ट्रीय दमन» के बारे मेें चितंा व्यक्त की।181 यह 
हाल ही मेें संयकु्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर््क  मेें सिख अलगाववादी नेता निखिल गुप्ता और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया मेें सिख कार््यकर््तता हरदीप 
सिहं निज्जर की हत्याओ ंसे उजागर हुआ है, जहा ँभारत सरकार की संभावित भागीदारी पर सवाल उठाए गए हैैं।182

भारत मेें पत्रकारो ंपर हमले भी बढ़ रह ेहैैं, समाचार प्रकाशनो ंने भारत को «पत्रकारो ंके लिए सबसे खतरनाक देशो ंमेें से एक» करार दिया है।183 
मीडिया संस्थानो ंको अक्सर छापेमारी और गिरफ्तारियो ंका सामना करना पड़ता है, फरवरी 2023 मेें बीबीसी के नई दिल्ली और मुं बई दोनो ं
कार््ययालयो ंपर छापे मारे गए,184 और उसी वर््ष न्यूज़क्लिक कार््ययालय और न्यूज़क्लिक पत्रकारो ंके घरो ंपर छापे मारे गए।185 2024 मेें 226 

173	 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जलुाई 2024, अनुच्छेद 1
174	 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जलुाई 2024, अनुच्छेद 1
175	 CHRI, कार््रवाई के लिए तत्काल अपील - हरियाणा: मानव संसाधन विकास मंत्री श्री शिव कुमार का सोनीपत मेें हरियाणा पुलिस द्वारा अपहरण, अवैध हिरासत, 
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176	 CHRI, तत्काल अपील - हरियाणा, 27 फरवरी 2021
177	 द प््रििंट, जाचं रिपोर््ट कहती है हरियाणा पुलिस ने श्रमिक कार््यकर््तता शिव कुमार को प्रताड़़ित किया, डॉक्टरो ंने अपना कर््तव्य नही ंनिभाया, 23 दिसंबर 2022
178	 आउटलुक इंडिया, भीमा कोरेगावं 16: किन कार््यकर््तताओ ंको ‹भारत सरकार के खिलाफ यदु्ध छेड़ने’ के लिए कैद किया गया था? (भीमा कोरेगावं 16), 18 जनवरी 

2024
179	 AI, BK16 की रिहाई की मागं के लिए अभी कार््रवाई करेें, 12 दिसंबर 2022
180	 आउटलुक इंडिया, भीमा कोरेगावं 16
181	 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 51
182	 Time, भारत अपने देश और दनुिया भर मेें सिखो ंको क््योों  निशाना बना रहा है, 5 दिसंबर 2023; अमेरिकी न्याय विभाग, जनसंपर््क  कार््ययालय | न्याय विभाग ने 

न्यूयॉर््क  शहर मेें अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश के संबंध मेें आरोपो ंकी घोषणा की | संयकु्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग, 29 नवंबर 2023; 
एसोसिएटेड प्रेस, हरदीप सिहं निज्जर: वह सिख कार््यकर््तता कौन था जिसकी हत्या ने कनाडा और भारत को विभाजित कर दिया है? | एपी न्यूज़, 20 सितंबर 2023. 
एसोसिएटेड प्रेस, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कनाडा मेें सिखो ंको निशाना बनाने के भारत के आरोपो ंको उठाया, 5 नवंबर 2024 को भी देखेें

183	 द नेशन, मोदी का भारत «पत्रकारो ंके लिए सबसे खतरनाक देशो ंमेें से एक" | द नेशन, 8 नवंबर 2021
184	 AP न्यूज़, भारतीय अधिकारियो ंने तलाशी के बाद बीबीसी पर कर चोरी का आरोप लगाया, 17 फरवरी 2023
185	 एसोसिएटेड प्रेस, न्यूज़क्लिक: भारतीय पुलिस ने स्वतंत्र समाचार साइट के संपादक और प्रशासक को गिरफ्तार किया | एपी न्यूज़, 5 अक्टूबर 2023
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पत्रकारो ंको निशाना बनाया गया और पिछले वर््ष 194 को निशाना बनाया गया था।186 कमिटी टू प्रोटक्ट जर््नलिस््ट््स के अनुसार, पिछले पाचं 
वर्षषों मेें 11 पत्रकार मारे गए।187

पत्रकारो ंके खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानून UAPA के इस्तेमाल का भी दस्तावेजीकरण किया गया है। पत्रकारो ंके खिलाफ आतंकवाद-रोधी 
यएूपीए (UAPA) कानून के उपयोग का भी दस्तावेज़़ीकरण किया गया है। 2022 मेें, यह रिपोर््ट किया गया कि सात मेें से छह कैद पत्रकारो ं
की यएूपीए के तहत जाचँ की जा रही थी या उन पर आरोप लगाए गए थ,े जो अब तक का सबसे अधिक आकँड़़ा था।188 इन सात पत्रकारो ंमेें 
से तीन एक वर््ष से अधिक समय से जले मेें बंद थ।े सात मेें से एक, आसिफ सुल्तान को UAPA के तहत अपनी प्रारंभिक गिरफ्तारी के बाद 
ज़मानत मिल गई थी, लेकिन जल्द ही उसे जम्मू और कश्मीर सार््वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत फिर से गिरफ़््तार कर लिया गया, जिसके 
तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप या मुक़दमे के दो साल तक हिरासत मेें रखा जा सकता है, और ज़मानत के लिए आवेदन 
करने या क़़ानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुुँचने की उसकी क्षमता सीमित होती है।189

केस स्टडी : मानवाधिकार रक्षको ंको निशाना बनाना

सिद्दीक कप्पन
सिद्दीक कप्पन एक पत्रकार और मानवाधिकार रक्षक हैैं जो भारत मेें धार्मिक और जातिगत अल्पसंख्यको ंपर होने वाले  वाले मानवाधिकार 
उल्लंघनो ंपर रिपोर््ट करत ेहैैं। 5 अक्टूबर 2020 को, वह हाथरस मेें 19 वर्षीय दलित महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या की जाचँ 
करने जा रह ेथ,े जब उन्हहें उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन अन्य व्यक्तियो ंके साथ गिरफ्तार कर लिया।190 भारतीय अधिकारियो ंने आरोप 
लगाया कि सिद्दीक के पॉपुलर फ्रंट  ऑफ इंडिया से संबंध थ ेऔर कथित तौर पर उन्हहें बरुी तरह पीटा गया। हिरासत मेें रहने के दौरान, 
उन्हहें उचित चिकित्सा उपचार नही ंमिला और वे कोविड-19 से बीमार पड़ गए।191 सिद्दीक कप्पन पर भारतीय दंड संहिता, UAPA 
और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गंभीर अपराधो ंके आरोप लगाए गए थ।े192 सितंबर 2022 मेें जमानत मिलने के बावजदू, 
सिद्दीक फरवरी 2023 तक जले मेें रह।े

मोहम्मद जबुरै का मामला भी असहमति को दबाने के लिए मनमानी गिरफ्तारियो ंके बढ़त ेइस्तेमाल का उदाहरण है।193 पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ 
के सह-संस्थापक, जुबरै को 27 जनू 2022 को 2018 के एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे मेें अधिकारियो ंने दावा किया था 
कि वह धार्मिक भावनाओ ंको ठेस पहुुँचाने वाला था। उनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब ऑल्ट न्यूज़ सोशल मीडिया पर धार्मिक अल्पसंख्यको ं
के खिलाफ अभद्र भाषा और गलत सूचनाओ,ं की रिपोर्टटिंग कर रहा था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, विभिन्न राज््योों  मेें उनके खिलाफ कई मामले 
दर््ज किए गए। उन पर भारतीय दंड संहिता और विदेशी फंडिगं नियमो ंसहित विभिन्न कानूनो ंके तहत आरोप लगाए गए, जिसे व्यापक रूप से 
स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के प्रयास के रूप मेें देखा गया। लगभग एक महीने तक हिरासत मेें रहने, कानूनी उत्पीड़न और राजनीति से प्रेरित 
आरोपो ंका सामना करने के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जलुाई 2022 को उन्हहें जमानत दे दी, और आरोपो ंको अत्यधिक बतात ेहुए 
खारिज कर दिया।194

जम्मू-कश्मीर से रिपोर्टटिंग करने वाले पत्रकारो ंके खिलाफ भी इसी तरह के उल्लंघन दर््ज किए गए हैैं। उदाहरण के लिए, एक पत्रकार और 
मानवाधिकार कार््यकर््तता, सज्जाद गुल को जनवरी 2022 मेें श्रीनगर मेें एक गोलीबारी के दौरान एक रिश्तेदार की हत्या का विरोध कर रह ेएक 
परिवार का वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालाकँि उसी महीने उन्हहें ज़मानत मिल गई थी, लेकिन उन्हहें तरंुत जम्मू-कश्मीर 
लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत दोबारा गिरफ़््तार कर लिया गया और दो साल से ज़््यादा समय तक नज़रबंदी मेें रहने के बाद, 8 जलुाई 2024 

186	 भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहल, संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति को भारत की चौथी आवधिक रिपोर््ट की छाया रिपोर््ट, [n.d]; HRCttee, समापन 
अवलोकन 2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 51

187	 कमिटी टू प्रोटक्ट जर््नलिस््ट््स  2020 और 2025 के बीच भारत मेें पत्रकारो ंपर हमला, [n.d]

188	 द वायर, जले मेें बंद पत्रकारो ंकी संख्या नए वैश्विक रिकॉर््ड पर, भारत मेें सात जले मेें, 14 दिसंबर 2022
189	 द वायर, जले मेें बंद पत्रकारो ंकी संख्या नए वैश्विक रिकॉर््ड पर, भारत मेें सात जले मेें, 14 दिसंबर 2022; द वायर, पीएसए का दरुुपयोग’: प्रेस निकायो ंने कश्मीरी 

पत्रकार आसिफ सुल्तान की दोबारा गिरफ्तारी की निदंा की, 13 अप्रैल 2022
190	 द वायर, 'अपनी लड़़ाई जारी रखूं गा': सिद्दीकी कप्पन दो साल से अधिक समय बाद जले से बाहर आए, 2 फरवरी 2023
191	 द वायर, सिद्दीकी कप्पन का कहना है कि पुलिस ने उन्हहें आतंकवादी समूहो ंसे संबंध स्वीकार करने के लिए ‹यातना’ दी, 4 फरवरी 2023
192	 फ्रंट लाइन डिफेें डर््स, मानवाधिकार रक्षक और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन दो साल बाद जले से रिहा, 7 फरवरी 2023
193	 OMCT, भारत: पत्रकार और अधिकार रक्षक मोहम्मद जुबरै की मनमानी हिरासत, 12 जलुाई 2022
194	 फ्रंट लाइन डिफेें डर््स, मानवाधिकार रक्षक मोहम्मद जुबरै जमानत पर रिहा, 20 जलुाई 2022
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तक रिहा नही ंकिया गया।195 एक अन्य मामले मेें, स्वतंत्र समाचार आउटलेट कश्मीरवाला के मालिक और संपादक, फहाद शाह को फ़रवरी 
2022 मेें गिरफ़््तार किया गया और उन््होों ने 600 से ज़््यादा दिन नज़रबंदी मेें बिताए।196 ज़मानत मिलने और आरोपो ंके धीरे-धीरे खारिज होने 
के बावजदू, शाह दिसंबर 2023 तक जले मेें रह।े197 अपनी नज़रबंदी के दौरान, उन्हहें कम से कम 20 दिनो ंके एकातं कारावास मेें रखा गया।198

विरोध प्रदर््शनो ंमेें यातना
भारतीय अधिकारियो ंने हिसंक दमन के ज़रिए भी असहमति को दबाया है, जहा ँपुलिस ने देश भर मेें विरोध प्रदर््शनो ंको नियंत्रित करने या 
तितर-बितर करने के लिए लाठियो,ं199 आग्नेयास्तत्ररों ,200 शॉटगन छर्ररों,201 आसूँ गैस के गोलो,ं202 और अन्य कम घातक हथियारो ंऔर हिसंा के रूपो ं
का इस्तेमाल किया है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) - जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कहा जाता है - ने अस्पष्ट भाषा के माध्यम से 
ऐसी व्यवस्थित अत्यधिक हिसंा को बढ़़ावा दिया है जिससे भीड़ को नियंत्रित करने और विरोध प्रदर््शनो ंको तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग 
को प्रभावी ढंग से बढ़़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, 2023 BNSS की धारा 148, पुलिस को, मजिस्ट्रेट या थाने के प्रभारी अधिकारी की 
अनुमति से, पाचँ या अधिक लोगो ंकी गैरकानूनी सभा मेें उन लोगो ंके विरुद्ध बल प्रयोग करने की अनुमति देती है जिनसे «सार््वजनिक शातंि भंग 
होने की संभावना» हो, बशर्ते कि तितर-बितर होने की मौखिक चेतावनी का पालन न किया जाए।203 हालाकँि, BNSS यह स्पष्ट नही ंकरता कि 
किस प्रकार की अवैध सभाओ ंको संभावित रूप से बल प्रयोग करके तितर-बितर किया जा सकता है। इसके अलावा, यह स्पष्टता नही ंप्रदान करता 
कि “अवैध सभाओ”ं को तितर-बितर करने के लिए बल का स्वीकार््य उपयोग क्या माना जाएगा, जिसमेें अनुपात, आवश्यकता, और अतंरराष्ट्रीय 
कानून व मानको ंद्वारा निर््धधारित घातक बल पर प्रतिबंध शामिल हैैं।

अतंर््रराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक विरोध प्रदर््शनो ं के संदर््भ मेें बल प्रयोग को कड़़ाई से नियंत्रित करते हैैं। शातंिपूर््ण सभा के अधिकार पर 
मानवाधिकार आयोग की सामान्य टिप्पणी 37 स्पष्ट करती है कि कानून प्रवर््तन को वैध उद्देश््योों , जैसे किसी सभा को तितर-बितर करना या किसी 
अपराध को रोकने के लिए, अनुपात से अधिक बल का प्रयोग नही ंकरना चाहिए।204 इसी प्रकार, कानून लागू करने वाले अधिकारियो ंके लिए 
संयकु्त राष्टट्र आचार संहिता मेें कहा गया है कि बल का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब «सख्ती से आवश्यक» हो और «अपने कर््तव्य 
के पालन के लिए आवश्यक सीमा तक", और कभी भी अनुपातहीन तरीके से नही ंकिया जाना चाहिए।205 कानून प्रवर््तन अधिकारियो ंद्वारा बल 
और आग्नेयास्तत्ररों  के प्रयोग पर संयकु्त राष्टट्र के बनुियादी सिद््धाांत आगे चेतावनी देत ेहैैं कि कम घातक हथियारो ंके प्रयोग को सावधानीपूर््वक नियंत्रित 
किया जाना चाहिए ताकि असंबद्ध व्यक्तियो ंको होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।206

जैसा कि इस खंड मेें दर््शशाया गया है, भारतीय अधिकारी अक्सर विरोध प्रदर््शनो ंके पुलिस कार््य मेें इन अतंर््रराष्ट्रीय मानको ंकी अवहलेना करत ेहैैं। इसका 
एक उदाहरण 2024 मेें कलकत्ता के एक अस्पताल मेें एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद हुए राष्टट्रव्यापी प्रदर््शनो ंके बाद देखने को 
मिला।207 इसके जवाब मेें, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस ने आसूं गसै और पानी की बौछारेें छोड़़ीीं  और बड़़े पैमाने पर मनमानी गिरफ्तारिया ँ
की,ं जिसमेें कम से कम 100 प्रदर््शनकारियो ंको हिरासत मेें लिया गया।208 बाद मेें खबरेें सामने आईं कि हिरासत मेें बंदियो ंको यातनाएँ दी जा रही हैैं।209

195	 फ्रंट लाइन डिफेें डर््स, मानवाधिकार रक्षक और पत्रकार सज्जाद गुल को 15 अक्टूबर 2024 को जमानत पर रिहा किया गया; द वायर, जले मेें बंद पत्रकारो ंकी संख्या 
नए वैश्विक रिकॉर््ड पर, भारत मेें सात जले मेें, 14 दिसंबर 2022

196	 अलजज़़ीरा, कश्मीरी पत्रकार फहद शाह 600 दिनो ंके बाद जले से बाहर आए, 23 नवंबर 2023; जले मेें बंद पत्रकारो ंकी संख्या नए वैश्विक रिकॉर््ड पर, भारत मेें 
सात जले मेें, 14 दिसंबर 2022

197	 द गार्जियन, 'जले आपको धीरे-धीरे कुचलती है': कश्मीरी पत्रकार जले की यातना पर विचार करत ेहैैं, 5 दिसंबर 2023
198	 द गार्जियन, 'जले आपको धीरे-धीरे कुचलती है': कश्मीरी पत्रकार जले की यातना पर विचार करते हैैं, 5 दिसंबर 2023
199	 द वायर, भारतीय पुलिस द्वारा ‹लाठीचार््ज’ का दरुुपयोग, 18 मई 2018
200	 पीपुल्स वॉच, द समर दैट शुक थथूकुुडी: द एंटी-स्टरलाइट प्रदर््शन और पुलिस फायरिंग, 2018
201	 अलजजीरा, संयकु्त राष्टट्र प्रमुख ने भारत से कश्मीरी बच््चोों  पर पेलेट गन का इस्तेमाल बंद करने को कहा, 30 जनू 2021
202	 रॉयटर््स, भारतीय पुलिस ने कोलकाता डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध मेें सैकड़़ोों  प्रदर््शनकारियो ंपर आसूं गैस के गोले दागे, 27 अगस्त 2024
203	 भारत सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 148, पृष्ठ 45. यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 129 थी
204	म ानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामान्य टिप्पणी संख्या 37, 17 सितंबर 2020, सीसीपीआर/सी/जीसी/37, पैरा 79; OHCHR कानून प्रवर््तन अधिकारियो ंद्वारा 

बल और आग्नेयास्तत्ररों  के प्रयोग पर मूल सिद््धाांत, 7 सितंबर 1990, सिद््धाांत 3 और 5(बी)
205	 संयकु्त राष्टट्र जनरल असेेंबली  कानून प्रवर््तन अधिकारियो ंके लिए आचार संहिता, 17 दिसंबर 1979 का महासभा संकल्प 34/169 (संयकु्त राष्टट्र आचार संहिता)
206	 संयकु्त राष्टट्र के मूल सिद््धाांत, सिद््धाांत 3 और 5(बी)
207	 BBC, अस्पताल मेें डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से भारत मेें विरोध प्रदर््शन भड़के, 14 अगस्त 2024
208	 BBC, भारतीय डॉक्टर की हत्या से नाराज़ प्रदर््शनकारियो ंपर आसूं गैस छोड़़ी गई, 27 अगस्त 2024
209	 द टेलीग्राफ इंडिया, आरजी कर विरोध प्रदर््शन | सुप्रीम कोर््ट ने बलात्कार विरोधी प्रदर््शनकारी को हिरासत मेें प्रताड़़ित करने के मामले मेें कलकत्ता हाईकोर््ट के सीबीआई 

जाचं के आदेश पर रोक लगाई SIT की नए सिरे से समीक्षा के निर्देश दिए – टेलीग्राफ इंडिया, 11 नवंबर 2024
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वर्षषों से, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र मेें कार््यरत पुलिस और सुरक्षा बल शॉटगन के छर्ररों का इस्तेमाल करत ेरह ेहैैं, जिससे गंभीर चोटेें आई हैैं, जिनमेें 
आखँो ंकी रोशनी को नुकसान और अन्य दीर््घकालिक विकलागंताएँ शामिल हैैं।210 2016 मेें इस क्षेत्र मेें हुए एक विद्रोह के दौरान, छर्ररों के 
कारण 1,100 से ज़््यादा लोगो ंकी दृष्टि चली गई थी।211 2021 मेें, संयकु्त राष्टट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जम्मू और कश्मीर मेें प्रदर््शनकारी 
नाबालिगो ंके खिलाफ शॉटगन के छर्ररों के इस्तेमाल पर चितंा व्यक्त की।212

कई मामलो ंमेें, भारतीय अधिकारियो ंद्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बल, जिसमेें आग्नेयास्तत्ररों  और शॉटगन के छर्ररों का इस्तेमाल शामिल है, 
संभवतः अतंर््रराष्ट्रीय कानून के तहत यातना या अन्य दरु्वव्यवहार के समान है।213 सुरक्षा बलो ंद्वारा लाठियो ंका इस्तेमाल एक पुनरावतृ्ति वाली प्रथा 
बन गई है जो बल के स्वीकार््य स्तर से अधिक है। यातना पर संयकु्त राष्टट्र के विशेष प्रतिवेदक के अनुसार, "लाठिया ंकानून प्रवर््तन का कोई भी 
वैध उद्देश्य पूरा नही ंकरती, जिसे अन्य कम हानिकारक साधनो ंके उपयोग से प्राप्त नही ंकिया जा सकता।”214

भारत मेें विरोध प्रदर््शनो ंपर व्यापक और हिसंक कार््रवाई का उदाहरण 2020 मेें पेश किए गए तीन नए कृषि कानूनो ंके खिलाफ साल भर से चल 
रह ेकिसानो ंके विरोध प्रदर््शनो ंपर सरकार की प्रतिक्रिया से मिलता है।215

केस स्टडी: प्रदर््शनकारियो ंपर अत्याचार

किसान आदंोलन
2020 मेें, देशव्यापी प्रदर््शन हुए, जिसमेें हज़़ारो ंलोग कृषि कानूनो ंके विरोध मेें सड़को ंपर उतर आए। प्रदर््शन एक साल तक चले, 
जिसका जवाब कानून प्रवर््तन संस्थाओ ंने हिसंा से दिया, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आसूं गैस और लाठियो ंका इस्तेमाल किया,216 
जिसके परिणामस्वरूप 700 से ज़््यादा किसानो ं की मौत हो गई।217 इन घटनाओ ं के कारण संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार उच्चायकु्त 
कार््ययालय ने एक बयान जारी कर भारत मेें अधिकारियो ंऔर प्रदर््शनकारियो ं से «अधिकतम संयम बरतने» और शातंिपूर््ण सभा के 
अधिकार की रक्षा करने का आह्वान किया।218 विरोध प्रदर््शनो ंका हिसंक दमन बाद के वर्षषों मेें भी जारी रहा, जिसमेें पुलिस द्वारा गंभीर 
चोटो ंका दस्तावेजीकरण फरवरी 2024 मेें एक प्रदर््शन के दौरान किया गया, जिसका आयोजन मज़दूर संघो ंऔर अन्य लोगो ंने 2021 
के किसान विरोध प्रदर््शनो ंके बाद किए गए वादो ंकी जवाबदेही की मागं के लिए किया था।219

210	 AI, कश्मीर मेें दृष्टि खोना: पैलेट गन का प्रभाव, 13 सितंबर 2017
211	 अल-जज़़ीरा, संयकु्त राष्टट्र प्रमुख ने भारत से कश्मीरी बच््चोों  पर पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करने को कहा | बाल अधिकार समाचार | अल जज़़ीरा, 30 जनू 2021
212	 अल-जज़़ीरा, संयकु्त राष्टट्र प्रमख ने भारत से कश्मीरी बच््चोों  पर पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करने को कहा | बाल अधिकार समाचार अल जज़़ीरा, 30 जून 2021
213	 UNHRC , शातंिपूर््ण सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकारो ंपर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर््ट, क्लेमेेंट न्यालेत्सोसी वौले, शातंिपूर््ण विरोध प्रदर््शनो ंके संदर््भ 

मेें मानवाधिकारो ंको बढ़़ावा देने और उनकी रक्षा करने हते ुकानून प्रवर््तन अधिकारियो ंके लिए आदर््श प्रोटोकॉल, 31 जनवरी 2024, A/HRC/55/60
214	 ओमेगा रिसर््च फ़़ाउंडेशन, प्रदर््शनकारियो ंके विरुद्ध राज्य हिसंा: कम घातक हथियारो ंके उपयोग के परिप्रेक्ष्य और रुझान, 2024, पृष्ठ 10 26
215	 यकेू हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी, भारत मेें किसानो ंका विरोध प्रदर््शन और कृषि सुधार, 13 दिसंबर 2021
216	 BBC, भारत विरोध: किसानो ंने विशाल ट््ररैक्टर रैली मेें दिल्ली के लाल किले मेें घुसपैठ की, 26 जनवरी 2021
217	 BBC, भारत किसान विरोध प्रदर््शन: पंजाब के परिवार अपने मृतको ंके लिए शोक मना रह ेहैैं, 8 दिसंबर 2021. विरोध प्रदर््शनो ंमेें हिसंा के अन्य उदाहरणो ंमेें शामिल 

हैैं: न्यूज़ क्लिक, पुलिस लाठीचार््ज के बाद, यपूी मेें दलित विरोध प्रदर््शन हिसंक हो गया | न्यूज़क्लिक, 2 अप्रैल 2018 और स्क्रॉल.इन, भीमा कोरेगावं हिसंा के कथित 
भड़काने वाले की गिरफ्तारी की मागं को लेकर मुं बई मेें हजारो ंलोगो ंकी रैली, 26 मार््च 2018

218	 UN न्यूज़, भारत: संयकु्त राष्टट्र अधिकार कार््ययालय ने चल रह ेविरोध प्रदर््शनो ंमेें ‹अधिकतम संयम’ बरतने का आग्रह किया, 7 फरवरी 2021
219	 AI, भारत: विरोध की कीमत मौत नही ंहोनी चाहिए, 22 फरवरी 2024
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2021 और फरवरी 2024 के प्रदर््शनो ंपर कार््रवाई करने के लिए अपनाई गई रणनीतियो ंमेें अत्यधिक बल का उपयोग, इंटरनेट बंद 
करना, प्रदर््शनकारियो ंके पासपोर््ट और वीज़़ा रद्द करने की धमकिया,ँ और मार््च को रोकने के लिए काटेँदार तार और कीलो ंसे बने भारी 
अवरोध शामिल थ।े220 कम-घातक हथियारो ंका उपयोग भी दर््ज किया गया, जिनमेें रबर की गोलिया,ँ लंबी दूरी की ध्वनि उपकरण—
जो सुनने की क्षमता को नुकसान पहुुँचा सकत ेहैैं—और ड््ररोन-आधारित आसूं गैस लॉन्चर शामिल थ।े221 रिपोर््ट किया गया कि ये 
ड््ररोन-आधारित आसूं गैस लॉन्चर मूल रूप से अतंरराष्ट्रीय सीमाओ ंकी सुरक्षा के लिए डिज़़ाइन किए गए थ,े लेकिन अब इन्हहें प्रदर््शनो ंको 
नियंत्रित करने के लिए बढ़त ेहुए इस्तेमाल किया जा रहा है।222

आगे की रिपोर्टटों मेें कहा गया कि सुरक्षा बलो ंद्वारा लोह ेके छर्ररों का उपयोग भी किया गया, जिससे गंभीर आखँो ंकी चोटेें आईं।223 फरवरी 
2024 के प्रदर््शनो ंके दौरान लगी चोटो ंके परिणामस्वरूप कम से कम चार प्रदर््शनकारियो ंकी मौत की सूचना मिली।224 पुलिस अत्याचार 
के और भी आरोप सामने आए, जिनमेें एक प्रदर््शनकारी की हिरासत मेें यातना शामिल थी—उसे गर््दन मेें बंधी रस्सी से घसीटा गया और 
पीटा गया, जिसके परिणामस्वरूप सिर मेें चोट और कई हड्डियो ंमेें फ्रै क्चर हुए।225

एक अन्य महत्वपूर््ण उदाहरण, जहा ँशातंिपूर््ण प्रदर््शनो ंके संदर््भ मेें अत्यधिक बल प्रयोग और यातना का उपयोग किया गया, वह है विवादास्पद 
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर््शनो ंपर सरकार की प्रतिक्रिया।

केस स्टडी: प्रदर््शनकारियो ंकी यातना

नागरिकता अधिनियम विरोध प्रदर््शन
नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बागं्लादेश और अफगानिस्तान से 2015 से पहले भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यको ंको 
तजे़़ी से नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखता है।226

कानून के विरोधी तर््क  देत ेहैैं कि यह भेदभावपूर््ण है और भारत के संविधान मेें निहित धर््मनिरपेक्ष सिद््धाांतो ंको कमजोर करता है। दिसंबर 
2019 मेें इसके पारित होने से देशभर मेें व्यापक विरोध शुरू हो गए, जिनमेें दसियो ंहज़़ार लोग सड़को ंपर उतर आए, जिसके बाद 
अधिकारियो ंने भारत के कई हिस््सोों  मेें सार््वजनिक जुटानो ंपर प्रतिबंध लगा दिया।227

इन प्रदर््शनो ंके बाद अनेक रिपोर्टटें सामने आईं, जिनमेें यातना और अत्यधिक बल प्रयोग का विवरण दर््ज किया गया—जिसमेें भीड़, 
प्रदर््शनकारियो ंतथा राहगीरो ंपर अधंाधुंध जीवित गोलियो ंका प्रयोग भी शामिल था।228 देशभर मेें की गई कार््रवाई के दौरान कम से 
कम 31 व्यक्तियो,ं जिनमेें बच्चे भी शामिल थ,े की मृत्यु हुई, जिनमेें से केवल उत्तर प्रदेश मेें ही 14 प्रदर््शनकारियो ंके गोली लगने या 
गोली-संबंधी चोटो ंसे मरने की सूचना मिली।229	

220	 एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI), भारत: सरकार को किसानो ंके विरोध को कुचलना और असहमति को ‘दशु्मन ’के रूप मेें पेश करना बंद करना चाहिए, 09 फ़रवरी 2021; 
HRW भारत: किसानो ंके शातंिपूर््ण विरोध के अधिकार की रक्षा करेें, 29 फ़रवरी 2024; हिदंसु्तान टाइम्स, विरोध के दौरान हिसंा मेें शामिल किसानो ंके खिलाफ 
हरियाणा पुलिस की बड़़ी कार््रवाई, 29 फ़रवरी 2024. निक्के ई एशिया, भारत के विशाल किसान विरोध प्रदर््शनो ंसे पुलिस की बर््बरता के आरोप बढ़़े, 28 फ़रवरी 2024 

221	 PUCL, हमारे किसानो ंके खिलाफ यदु्ध छेड़ना बंद करेें – पीपुल्स यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज, 15 फ़रवरी 2024; द वायर, किसान विरोध ने दिखाया कि सुप्रीम 
कोर््ट को पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर तरंुत रोक लगानी चाहिए, 2 मार््च 2024; यरूोन्यूज़, भारतीय किसानो ंके विरोध मेें पुलिस ने ड््ररोन से आसूं गैस छोड़़ी, 13 फ़रवरी 
2024; स्काई न्यूज़, ड््ररोन से आसूं गैस छोड़़ी गई जब किसान दिल्ली की ओर मार््च कर रह ेथ,े 13 फ़रवरी 2024; बीबीसी न्यूज़, देखेें कैसे भारतीय पुलिस किसानो ंपर 
आसूं गैस दागती है, 13 फ़रवरी 2024

222	 हिदंसु्तान टाइम्स, हरियाणा कैसे पाकिस्तान सीमा पर उपयोग होने वाले ड््ररोन का इस्तेमाल प्रदर््शनकारी किसानो ंपर आसूं गैस गिराने के लिए कर रहा है, 14 फ़रवरी 
2024

223	 अल जज़़ीरा, “हमेें गरिमा चाहिए”: भारत के किसान पैलेटस् और ड््ररोन का सामना करत ेहुए नया सौदा मागंत ेहैैं, 21 फ़रवरी 2023; HRW, भारत: किसानो ंके 
शातंिपूर््ण विरोध के अधिकार की रक्षा करेें, 29 फ़रवरी 2024 

224	 इंडिपेेंडेेंट, दिल्ली मार््च फिर शुरू होने पर पुलिस की हिसंा के बीच एक किसान की मौत, 21 फ़रवरी 2024. सबरंग इंडिया देखेें: किसान विरोध: सासं की समस्या से तीन 
और किसानो ंकी मौत; कुल मौतेें बढ़कर 10, 19 मार््च 2024

225	 ABP लाइव, सिर मेें चोट, फ्रै क्चर, गर््दन मेें रस्सी बाधंकर खीचंा: किसान नेता का दावा — गिरफ्तार प्रदर््शनकारी को हिरासत मेें ‘यातना ’दी गई, 25 फ़रवरी 2024; 
ANI, किसान नेता ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार प्रदर््शनकारी को हिरासत मेें यातना दी गई, 25 फ़रवरी 2024

226	 BBC न्यूज़, CAA: भारत के नए नागरिकता कानून की व्याख्या, 12 मार््च 2024
227	 BBC न्यूज़, नागरिकता अधिनियम विरोध: भारत मेें तीन मौतेें और हज़़ारो ंहिरासत मेें, 19 दिसंबर 2019
228	 द वायर बिजनौर मेें, CAA विरोध के बाद बच््चोों  ने यपूी पुलिस द्वारा पिटाई का भयावह विवरण दिया, 25 दिसंबर 2019 
229	 स्क्रॉल इन: नागरिकता अधिनियम विरोध: उत्तर प्रदेश मेें 17 मौतो ंमेें से 14 'गोली लगने की चोटो'ं के कारण हुईं, 23 दिसंबर 2019

https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/02/india-government-must-stop-crushing-farmers-protests-and-demonizing-dissenters/
https://www.hindustantimes.com/india-news/haryana-police-to-cancel-visas-passports-of-farmers-involved-in-shambhu-border-violence-101709164664518.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/haryana-police-to-cancel-visas-passports-of-farmers-involved-in-shambhu-border-violence-101709164664518.html
https://asia.nikkei.com/politics/india-s-massive-farmer-protests-spark-police-brutality-claims
https://pucl.org/manage-press-stateme/stop-waging-war-against-our-farmers/
https://thewire.in/rights/farmers-protest-has-shown-that-sc-must-strike-down-the-use-of-pellet-guns-with-a-sense-of-urgency
https://thewire.in/rights/farmers-protest-has-shown-that-sc-must-strike-down-the-use-of-pellet-guns-with-a-sense-of-urgency
https://www.euronews.com/2024/02/13/police-fire-tear-gas-from-drones-at-indian-farmers-protest
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-68289608
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-68289608
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-68289608
https://www.hindustantimes.com/india-news/what-are-drone-tear-smoke-launchers-haryana-used-on-protesting-farmers-101707872073524.html
https://www.aljazeera.com/features/2024/2/21/we-want-dignity-indian-farmers-defy-pellets-drones-to-demand-new-deal
https://www.hrw.org/news/2024/02/29/india-protect-farmers-right-peaceful-protest
https://www.hrw.org/news/2024/02/29/india-protect-farmers-right-peaceful-protest
https://www.independent.co.uk/asia/india/india-farmers-protest-tear-gas-police-b2499834.html
https://sabrangindia.in/farmers-protest-three-more-protesting-farmers-die-due-to-breathing-problems-total-death-toll-rises-to-10/
https://sabrangindia.in/farmers-protest-three-more-protesting-farmers-die-due-to-breathing-problems-total-death-toll-rises-to-10/
https://news.abplive.com/news/india/farmers-protest-progressive-farmers-front-gurmanmeet-singh-mangat-torture-haryana-police-custody-punjab-1667387
https://www.aninews.in/news/national/politics/even-for-war-criminals-such-treatments-farmer-leader-alleges-torture-on-arrested-protester-in-custody20240225194239/
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-50833361
https://thewire.in/communalism/in-bijnor-children-give-harrowing-accounts-of-beating-by-up-police-after-caa-protest
https://www.hrw.org/news/2024/02/29/india-protect-farmers-right-peaceful-protest#:~:text=The%20protests%20revive%20a%20year,at%20a%20minimum%20guaranteed%20price.
https://scroll.in/latest/947639/citizenship-act-protests-14-of-17-deaths-in-uttar-pradesh-because-of-firearm-injuries
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जनवरी 2020 मेें किए गए एक तथ्यान्वेषण मेें पाया गया कि लगभग 41 बच््चोों  को हिरासत मेें लेकर यातना दी गई, क््योोंकि  वे प्रदर््शनो ं
मेें शामिल थ।े कुछ बच््चोों  को कथित तौर पर वयस््कोों के साथ हिरासत मेें रखा गया और उन्हहें वयस््कोों पर की जा रही यातना देखने के 
लिए मजबरू किया गया।230 बचे हुए व्यक्तियो ंकी गवाहियो ंमेें पुलिस द्वारा डंडो ंऔर लाठियो ंसे गंभीर रूप से पीटे जाने का उल्लेख है, 
साथ ही अन्य प्रकार के दरु्वव्यवहार—जैसे नीदं से वंचित करना, धमकिया ँदेना और पीने के पानी तक पहुुँच से इनकार करना—भी दर््ज 
किए गए।231

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन व्यक्तियो ंके पोस्टर सार््वजनिक रूप से लगाए जिनके बारे मेें दावा किया गया कि वे प्रदर््शनो ं
मेें “कथित रूप से” शामिल थ—ेउनके नाम और पत ेप्रकाशित कर दिए गए तथा किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से पहले ही उन्हहें “दोषी” 
घोषित कर दिया गया।232 यह तरीका व्यक्तियो ंऔर उनके समुदायो ंको डराने-धमकाने के उद्देश्य से अपनाया गया।233

इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस््ट््स (ICJ) ने निष्कर््ष निकाला कि प्रदर््शनो ंके प्रति पुलिस तथा भारत सरकार की प्रतिक्रिया जीवन के 
अधिकार और यातना तथा क्रू र, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति के अधिकार की रक्षा करने के दायित््वोों  का उल्लंघन 
थी।234

यातना के आरोपो ंऔर हुई मौतो ंकी व्यापक, त्वरित और निष्पक्ष जाचं की मागंो ंके बावजदू, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 
को एक स्थल-निरीक्षण करने मेें दो वर््ष लग गए।235 इस अवधि के दौरान, पीड़़ित परिवारो ंने पुलिस और राज्य अधिकारियो ंद्वारा डराए-
धमकाए जाने, पोस्ट-मॉर्टेम रिपोर््ट देने से इनकार और विभिन्न प्रकार की धमकियो ंकी शिकायत की।236 जाचं का निष्कर््ष अभी तक 
सार््वजनिक नही ंकिया गया है, और उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी राज्य प्राधिकारी को दर््ज उल्लंघनो ंके लिए जवाबदेह नही ं
ठहराया गया है।237

भेदभावपूर््ण दमन के उपकरण के रूप मेें यातना
अब तक इस रिपोर््ट मेें दर््शशाया गया है कि भारतीय अधिकारी नियमित रूप से कानून प्रवर््तन और हिरासत संबंधी संदर्भभों मेें ऐसे हिसंक तरीको ंका 
उपयोग करत ेहैैं जो यातना और अन्य क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के समान हैैं। जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यको ंसे संबंधित 
व्यक्ति इस तरह की हिसंा का सबसे भारी बोझ उठात ेहैैं। अपनी 2020 की रिपोर््ट मेें, नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टॉर््चर (NCAT) ने इस बात पर 
प्रकाश डाला कि 1996 से 2018 तक की NHRC की वार्षिक रिपोर्टटें दिखाती हैैं कि भारत मेें हिरासत मेें हुई लगभग 71% मौतो ंमेें गरीब 
या हाशिए की पृष्ठभूमि के व्यक्ति थ।े इन समूहो ंमेें अनुसूचित जातियो ं(दलित), अनुसूचित जनजातियो ं(आदिवासी), और साथ ही धार्मिक 
अल्पसंख्यक समूह, मुख्य रूप से मुसलमान शामिल हैैं।238

230	क् विल फाउंडेशन सिटिजन्स अगेेंस्ट हटे, HAQ: सेेंटर फॉर चाइल्ड राइटस्, मासूमियत के साथ बर््बरता: CAA विरोधी प्रदर््शनो ंको कुचलने के लिए यपूी पुलिस द्वारा 
नाबालिगो ंकी हिरासत, यातना और अपराधीकरण, जनवरी 2020

231	क् विल फाउंडेशन सिटिजन्स अगेेंस्ट हटे, HAQ: सेेंटर फॉर चाइल्ड राइटस्, मासूमियत के साथ बर््बरता: CAA विरोधी प्रदर््शनो ंको कुचलने के लिए यपूी पुलिस द्वारा 
नाबालिगो ंकी हिरासत, यातना और अपराधीकरण, pp 3-7 जनवरी 2020. द गार्जियन “मैैं तुम्हारे परिवार को बर््बबाद कर दंूगा”: भारत के कार््यकर््तताओ ंने झठूी 
गिरफ्तारी और हिरासत मेें यातना की कहानी बताई, 1 फरवरी 2020

232	 इंडिया टुडे: योगी का नाम और शर््म का राज: लखनऊ मेें CAA प्रदर््शनकारियो ंकी तस्वीरो,ं व्यक्तिगत विवरणो ंवाले बनैर लगाए गए, 7 मार््च 2020
233	क् विल फाउंडेशन सिटिजन्स अगेेंस्ट हटे, HAQ: सेेंटर फॉर चाइल्ड राइटस्, मासूमियत के साथ बर््बरता: CAA विरोधी प्रदर््शनो ंको कुचलने के लिए यपूी पुलिस द्वारा 

नाबालिगो ंकी हिरासत, यातना और अपराधीकरण, जनवरी 2020 
234	 इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस््ट््स नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर््शनो ंको कुचलने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बल के गैरकानूनी उपयोग पर ब्रीफिग 

पेपर
235	 द वायर, यपूी मेें CAA विरोधी प्रदर््शनकारियो ंकी हत्या के दो साल बाद, NHRC ने मौके पर जाचं की, 29 दिसंबर 2021
236	 द गार्जियन “मैैं तमु्हारे परिवार को बर््बबाद कर दंूगा”: भारत के कार््यकर््तताओ ंने झठूी गिरफ्तारी और हिरासत मेें यातना की कहानी बताई, 1 फरवरी 2020 
237	 द वायर, द इंडियन एक्सप्रेस, दंगा एफआईआर मेें विवरण, समयरेखा है, पुलिस को क्लीन चिट देता है; हत्या पर एफआईआर सिर््फ  एक पैराग्राफ है, 2 जनवरी 2020
238	 नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टॉर््चर, क्लेप्टोमैनिया का कोई बहाना नही:ं भारत मेें गरीबी, पूर््ववाग्रह और यातना, 10 दिसंबर 2020
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https://indianexpress.com/article/india/up-caa-protest-violence-arrests-fir-police-6195409/
http://www.uncat.org/wp-content/uploads/2020/12/IndiaPovertyTorture.pdf
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अनसूुचित जातियो ंऔर जनजातियो ंकी यातना

भारत मेें अनुसूचित जाति और जनजातियो ंके विरुद्ध राज्य और निजी पक््षोों  द्वारा लंब ेसमय से भेदभाव किया जाता रहा है। दशको ंसे, अनुसूचित 
जातियो ंके खिलाफ अपराध, जिनमेें यातना भी शामिल है, बड़़े पैमाने पर दंडमक्ति के साथ किए गए।239 भेदभावपूर््ण मान्यताओ ंने अनुसूचित 
जातियो ंके सदस््योों  के जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कानून के समक्ष समान व्यवहार के अधिकारो ंको प्रभावित किया है। इसने पूर््व 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं को 2006 मेें रंगभेद के अपराध के साथ इस भेदभाव की समानता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया।240

वर्षषों से, भारतीय संसद ने 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और इसके 2016 के संशोधन 
सहित विधायी सुधारो ंके माध्यम से व्यवस्थित भेदभाव और हिसंा के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य अधिक सुरक्षा 
प्रदान करना था। हालाकँि, संवैधानिक और विधायी सुरक्षा के बावजदू, व्यवहार मेें, भेदभाव और व्यापक हिसंा दंडमक्ति के साथ बनी हुई है।241 
इस हिसंा का एक महत्वपूर््ण हिस्सा नागरिको ंद्वारा किया जाता है, जिन पर शायद ही कभी मुकदमा चलाया जाता है, जिससे दंडमक्ति की संस्कृ ति 
और ऐसे कृत््योों  के सामान्यीकरण को बढ़़ावा मिलता है। 2023 मेें, अनुसूचित जातियो ंके व्यक्तियो ंके खिलाफ 50,000 से अधिक अपराध 
दर््ज किए गए।242 जबकि इन अपराधो ंके लिए अभियोजन पर आधिकारिक डेटा अनुपलब्ध है, अनुसूचित जातियो ंऔर जनजातियो ंके खिलाफ 
अपराधो ंके लिए दोषसिद्धि दर कम रही है - 2022 मेें केवल 32%।243

अनुसूचित जातियो ंऔर जनजातियो ंके खिलाफ सामान्यीकृत भेदभाव का यह माहौल पुलिस और सुरक्षा बलो ंद्वारा यातना सहित मानवाधिकारो ं
के उल्लंघन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बढ़़ाता है। 2019 मेें, नेशनल दलित मूवमेेंट फॉर जस्टिस ने मानवाधिकार समिति (HRCttee) 
को बताया कि दलितो ंको अक्सर हिसंक तलाशी और छापे, साथ ही झठेू आरोपो ंके आधार पर गिरफ्तारी के बाद यातना का सामना करना पड़ता 
है।244 संगठन ने नोट किया कि हिरासत मेें दलितो ंको अक्सर जाति-आधारित मौखिक दरु्वव्यवहार, गंभीर पिटाई, यौन हिसंा और खराब कारावास 
की स्थिति, और अन्य प्रकार की यातना और दरु्वव्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलो ंमेें मौत हो जाती है।245

2021 मेें कर््ननाटक मेें, एक दलित व्यक्ति ने रिपोर््ट दी कि गोनीबीडु पुलिस स्टेशन के तीन पुलिस अधिकारियो ंने उसे “कथित तौर पर गावं मेें एक 
जोड़़े के बीच कलह पैदा करने” के लिए हिरासत मेें रहत ेहुए मूत्र पीने के लिए मजबरू किया।246 पीड़़ित ने कहा कि कबलूनामा निकालने के प्रयास 
मेें उसे घंटो ंतक पीटा गया और अपमानित किया गया। 247

कर््ननाटक के चिक्कमगलुरु जिले मेें एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर््ट दर््ज की गई थी।248 सितंबर 2021 मेें, एक 
स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद सब-इंस्पेक्टर को कथित तौर पर न्यायिक हिरासत मेें भेज दिया गया था।249

एक स्थानीय समाचार पत्र ने 2020-2022 के बीच पुलिस द्वारा यातना के 33 मामलो ंकी जाचं और रिपोर््ट की, जिनमेें से अधिकाशं अनुसूचित 
जनजातियो ंके व्यक्तियो ंके खिलाफ किए गए थ।े250इन मामलो ंमेें पुलिस द्वारा गंभीर पिटाई, बंदियो ंके बीच जबरन बलात्कार, और यातना के 
परिणामस्वरूप हिरासत मेें मौत के दस मामले शामिल हैैं।

239	 HRW, दलितो ंके खिलाफ भेदभाव का 'छिपा हुआ रंगभेद': सरकार जाति-आधारित अलगाव और हमलो ंको समाप्त करने मेें विफल, 13 फरवरी 2007
240	 HRW दलितो ंके खिलाफ भेदभाव का 'छिपा हुआ रंगभेद': सरकार जाति-आधारित अलगाव और हमलो ंको समाप्त करने मेें विफल, 13 फरवरी 2007
241	 नेशनल दलित मूवमेेंट फॉर जस्टिस (NCDHR) न्याय की खोज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और नियम 

1995 के कार््ययान्वयन पर स्थिति रिपोर््ट, 2020
242	ट ाइम्स ऑफ इंडिया ST के खिलाफ अपराध: 2022 मेें SC के खिलाफ अपराध 13% और SC के खिलाफ 14.3% बढ़़े: NCRB, 6 दिसंबर 2023
243	सिटिज न्स फॉर जस्टिस एंड पीस, यपूी दलितो ंके खिलाफ अत्याचार के मामलो ंमेें सबसे आगे, मध्य प्रदेश एसटी के खिलाफ सबसे अधिक अपराधो ंमेें शीर््ष पर, 24 

सितंबर 2024
244	 नेशनल दलित मूवमेेंट फॉर जस्टिस और इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर््क , संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति को संयकु्त प्रस्तुति, मुद््दोों  की सूची को अपनाना, 26 

जलुाई 2019
245	 नेशनल दलित मूवमेेंट फॉर जस्टिस और इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर््क , संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति को संयकु्त प्रस्तुति, मुद््दोों  की सूची को अपनाना, यह 

भी देखेें कॉमन कॉज भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2025, पृष्ठ 28 
246	 इंडियन एक्सप्रेस, ‘सबसे जघन्य कृत्य’: कर््ननाटक अदालत ने दलित व्यक्ति को मूत्र पीने के लिए मजबरू करने के आरोपी पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत देने से इनकार 

किया, 04 जनू 2021 
247	 इंडियन एक्सप्रेस, ‘सबसे जघन्य कृत्य’: कर््ननाटक अदालत ने दलित व्यक्ति को मूत्र पीने के लिए मजबरू करने के आरोपी पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत देने से इनकार 

किया, 04 जनू 2021 
248	 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 173; पूर््व मेें भारत की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973, धारा 154
249	 इंडिया टुडे, कर््ननाटक: दलित यवुक का आरोप, पुलिस ने उसे पीटा, पुलिस थाने के अदंर मूत्र चाटने को मजबरू किया - बैैंगलोर समाचार, 22 मई 2021
250	 द प््रििंट, हिरासत मेें मौतेें, यातना के दावे - झारखंड मेें आदिवासियो ंको कैसे 'पुलिस दमन' का सामना करना पड़ता है, 27 मार््च 2022
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37यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

केस स्टडी: अनसूुचित जातियो ंऔर जनजातियो ंकी यातना

परभणी मेें दलितो ंकी गिरफ्तारी और यातना
दिसंबर 2024 मेें, संविधान की एक प्रतिकृति के साथ तोड़फोड़ को लेकर परभणी मेें अशातंि फैल गई। 11 दिसंबर को, स्थानीय दलित 
संगठनो ंद्वारा बलुाए गए बंद के जवाब मेें, पुलिस ने दलित आबादी वाले क्षेत््रोों  मेें हिसंक अभियान चलाया और कम से कम 40 व्यक्तियो ं
को गिरफ्तार किया। पत्रकारो,ं वकीलो ंऔर कार््यकर््तताओ ंकी एक तथ्य-खोज टीम द्वारा प्रलेखित अनुसार, बंदियो ंको बरुी तरह पीटा गया, 
और हिरासत मेें ली गई महिलाओ ंका यौन उत्पीड़न किया गया।251 बंदियो ंमेें सोमनाथ सूर््यवंशी भी शामिल थ,े जिन्हहें बरुी तरह पीटा गया, 
और 15 दिसंबर 2024 को न्यायिक हिरासत मेें उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार््टम जाचं मेें यह निर््धधारित होने के बावजदू कि सोमनाथ की 
मृत्यु "कई चोटो ंके कारण सदमे" से हुई थी, पुलिस ने दावा किया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। 15 जनवरी 2025 को, 
सोमनाथ की मा ंद्वारा उनकी मृत्यु के लिए मुआवजे से इनकार करने और जवाबदेही की मागं करने के बाद, हिरासत मेें मौत और परभणी 
मेें दलित लोगो ंके खिलाफ पुलिस कार््रवाई की जाचं के लिए एक न्यायिक आयोग नियकु्त किया गया था।

धार्मिक अल्पसंख्यको ंकी यातना

भारत मेें धार्मिक अल्पसंख्यको ंको यातना, न्यायेतर हत्याओ ंऔर अन्य प्रकार की हिसंा का सामना करना पड़़ा है।252 जबकि कई धार्मिक समहू 
भेदभावपूर््ण हिसंा के शिकार हैैं, मसु्लिम, ईसाई और सिख अनुपात अनुपात से अधिक प्रभावित हैैं।253 इन दरु्वव्यवहारो ंको प्रणालीगत भेदभाव और 
राष्टट्रवादी बयानबाजी के व्यापक संदर््भ द्वारा सुगम बनाया गया है, जो पिछले एक दशक मेें भाजपा सरकार के तहत तजे हो गया है। इसने संयकु्त 
राष्टट्र के विशेषज््ञोों  को 2024 के चुनाव से पहले धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यको ंके खिलाफ खतरनाक अमानवीय भाषण और उकसाव ेपर चितंा 
व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है।254उदाहरण के लिए, झारखंड राज्य मेें 2024 के राज्य चुनावो ंमेें, भाजपा ने मसुलमानो ंको अपमानजनक और 
अमानवीय तरीके से चित्रित करने वाली प्रचार सामग्री प्रकाशित की, जिससे मसु्लिम विरोधी भावना को और सामान्य बना दिया गया।255

केस स्टडी: धार्मिक अल्पसंख्यको ंकी यातना

पश्चिम बंगाल मेें एक मुस्लिम लड़के की हत्या 
अपनी अगस्त 2020 की रिपोर््ट मेें, पश्चिम बंगाल राज्य मेें स्थित एक मानवाधिकार एनजीओ, 'बागं्लार मानवाधिकार सुरक्षा मंच' 
(MASUM) ने एक यवुा मुस्लिम लड़के, सहिनूर हक की न्यायेतर हत्या की सूचना दी। सहिनूर अपने घर के बाहर अपने दो भाइयो ं
के साथ फोन पर गेम खेल रहा था जब सीमा प्रहरियो ंने उसे गोली मार दी, जिससे उसके हाथ मेें चोट लग गई। प्रहरियो ंने फिर सहिनूर 
के पास जाकर उसे बरुी तरह पीटा, जिसके बाद यनूिट के कमाडंर ने पीड़़ित को करीब से दो बार गोली मारी, जिससे उसकी तरंुत मौत हो 
गई। सहिनूर के चाचा ने स्थानीय पुलिस स्टेशन मेें शिकायत दर््ज कराई, लेकिन इसे प्रथम सूचना रिपोर््ट के रूप मेें दर््ज नही ंकिया गया, 
बल्कि केवल एक केस डायरी प्रविष्टि (पुलिस रिपोर््ट) के रूप मेें जोड़़ा गया। MASUM ने NHRC मेें शिकायत दर््ज कराई, लेकिन 
मामले पर कोई अपडेट नही ंदिया गया है।256

251	 सबरंग इंडिया परभणी पुलिस जाचं के घेरे मेें: फैक्ट-फाइंडिगं रिपोर््ट मेें क्रू रता, अवैधता और संवैधानिक उल्लंघनो ंके आरोपो ंका खुलासा, 23 जनवरी 2025
252	 AI, दिल्ली दंगो ंके छह महीने बाद, दिल्ली पुलिस मानवाधिकार उल्लंघन के बावजदू दंडमक्ति का आनंद ले रही है, 27 अगस्त 2020
253	 HRCttee, समापन टिप्पणिया ं2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 13
254	 OHCHR, भारत: संयकु्त राष्टट्र विशेषज््ञोों  ने मानवाधिकारो ंकी रक्षा करने और चुनावो ंसे पहले अल्पसंख्यको ंके खिलाफ हमलो ंको समाप्त करने के लिए सुधारात्मक 

कार््रवाई का आग्रह किया, 07 मार््च 2024. और फ़़ॉरेन पॉलिसी, “मोदी का चुनावी भाषण खतरनाक है,” 28 मई 2024
255	 द न्यूज़ मिनट, भाजपा विज्ञापनो ंने फिर से मुसलमानो ंको निशाना बनाया, इस बार झारखंड चुनाव के लिए, 17 नवंबर 2024
256	 MASUM, मासिक रिपोर््ट, अगस्त 2020

https://sabrangindia.in/parbhani-police-under-scrutiny-fact-finding-report-exposes-allegations-of-brutality-illegality-and-constitutional-violations/
https://www.amnestyusa.org/press-releases/six-months-since-delhi-riots-delhi-police-continue-to-enjoy-impunity-despite-rights-violations/
https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/india-un-experts-urge-corrective-action-protect-human-rights-and-end-attacks
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/india-un-experts-urge-corrective-action-protect-human-rights-and-end-attacks
https://foreignpolicy.com/2024/05/28/modi-india-election-campaign-rhetoric-anti-muslim/
http://masum.org.in/assets/docs/MonthlyReport/August%202020%20%20Monthly%20Report.pdf
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हाल के वर्षषों मेें, सापं्रदायिक हिसंा मेें कथित रूप से शामिल या भेदभावपूर््ण कानूनो ंऔर नीतियो ंका विरोध करने वाले अल्पसंख्यको ंको लक्षित 
करने वाले दंडात्मक उपाय एक चितंाजनक प्रवतृ्ति के रूप मेें उभरे हैैं। इनमेें घरो,ं व्यवसायो ंऔर पूजा स्थलो2ं57 को ध्वस्त करना शामिल है। इस 
मुद्दे ने 2022 मेें संयकु्त राष्टट्र के विशेषज््ञोों  को चितंित किया।258

ये घटनाएँ एक व्यापक संदर््भ मेें घटित होती हैैं, जिसमेें दरु्वव्यवहार और हिसंा शामिल है—विशेष रूप से उन विरोध प्रदर््शनो ंके दौरान जो धार्मिक 
अल्पसंख्यको ंद्वारा आयोजित किए जात ेहैैं।। उदाहरण के लिए, जनू 2022 मेें, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि राज्य के अधिकारियो ंद्वारा 
आपत्तिजनक बयानो ंके जवाब मेें मुस्लिम आबादी द्वारा किए गए विरोध प्रदर््शनो ंको पुलिस ने हिसंक रूप से दबा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 
दो मौतेें हुईं और घरो ंको ध्वस्त किया गया।259

अतंर-सापं्रदायिक झड़पो ंके जवाब मेें भी अल्पसंख्यको ंके खिलाफ राज्य हिसंा का उपयोग किया जाता है। अक्टूबर 2022 मेें, कानून का कथित 
रूप से उल्लंघन करने वाले मुसलमानो ंके खिलाफ दंडात्मक उपायो ंमेें वदृ्धि पर एक बयान मेें, ह्यूमन राइटस् वॉच ने एक घटना का वर््णन किया 
जिसमेें एक हिदूं त्योहार के दौरान पथराव करने के आरोपी मुस्लिम पुरुषो ंको पुलिस अधिकारियो ंद्वारा एक लैैंप-पोस्ट से बाधंकर सार््वजनिक रूप 
से लाठियो ंसे मारा गया।260

मुसलमानो ं- साथ ही अन्य धार्मिक अल्पसंख्यको ं- को भी कथित तौर पर पुलिस हिरासत मेें रहत ेहुए भेदभावपूर््ण यातना का शिकार होना पड़ता 
है। NCAT ने बताया कि 2019 मेें, पुलिस हिरासत मेें मरने वालो ंमेें से 60% या तो मुस्लिम, दलित या आदिवासी थ।े261 2022 के जले आकंड़़ोों  
के अनुसार, भारत मेें 573,220 कैदि यो ंमेें से 19.3% मुस्लिम थ,े जबकि भारत मेें मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 14.2% थी।262 अपनी 
आबादी की तुलना मेें हिरासत मेें लिए गए मुसलमानो ंकी संख्या की असमानता व्यक्तिगत राज््योों  की जाचं करने पर और भी स्पष्ट हो जाती है। 
उदाहरण के लिए, तलंेगाना मेें जहा ंमुसलमान आबादी का लगभग 12.68% हैैं, 2020 मेें 49.5% बंदी मुस्लिम थ।े263

‘शिकायतकर््तताओ ंके विरुद्ध प्रतिशोध’ खंड मेें नीचे उल्लेखित यनूुस शाह का मामला मुसलमानो ंके ख़़िलाफ़ यातना का एक उदाहरण है। इस 
मामले मेें, वर्ककिंग ग्रुप ऑन आर्बिट््ररी डिटेेंशन (WGAD) ने पाया कि शाह को जिस अवधि मेें हिरासत मेें रखा गया और यातना दी गई, वह 
भेदभावपूर््ण आधारो ंपर आधारित थी—विशेष रूप से, धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय के सदस्य के रूप मेें उनकी स्थिति के कारण।264 
जनू 2022 मेें, ऑनलाइन प्रसारित एक वीडियो मेें भारतीय पुलिस को हिरासत मेें मुसलमानो ंको बरुी तरह पीटत ेहुए दिखाया गया; इसे एक 
भाजपा सदस्य द्वारा साझा किया गया था जिसने दरु्वव्यवहार को पुरुषो ंके लिए "उपहार" बताया।265

साउथ एशिया जस्टिस कैैं पेन ने अपनी रिपोर््ट 'भारत मेें यातना, दंडमक्ति और धार्मिक अल्पसंख्यक' मेें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और 
दिल्ली मेें धार्मिक अल्पसंख्यको ंके खिलाफ राज्य बलो ंद्वारा यातना के और मामले प्रस्तुत किए। रिपोर््ट किए गए पैटर््न मेें गौ-हत्या के झठेू आरोप, 
हिदूं मंत््रोों  को दोहराने के लिए मजबरू करना, और पिटाई से मौत शामिल थी।266

257	 AI, भारत: “अगर आप बोलेेंगे, तो आपका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा”: भारत मेें बलुडोजर अन्याय, 7 फरवरी 2024
258	ज नवरी 2022 से दिसंबर 2023 के बीच, पुनिटिव डिमोलिशन्स के कारण भारत मेें लगभग 7,40,000 लोग विस्थापित हुए, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2024 मेें 

सुप्रीम कोर््ट ने एक निर््णय दिया जिसमेें बिना उचित प्रक्रिया के इस प्रथा की निदंा की गई और किसी भी ढहाई से पहले कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश 
जारी किए। देखेें: आवास के पर््ययाप्त अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक; अल्पसंख्यक मुद््दोों  पर विशेष प्रतिवेदक और धर््म या आस्था की स्वतंत्रता पर विशेष प्रतिवेदक, 9 
जनू 2022; पारुल राघुवंशी, ऑक्सफ़र््ड ह्यूमन राइटस् हब,पर््ययाप्त आवास पर विशेष प्रतिवेदक 9 जनू 2022. यह भी देखेें BBC, भारत की शीर््ष अदालत ने सजा के 
रूप मेें 'बलुडोजर न्याय' पर प्रतिबंध लगाया, 13 नवंबर 2024. देखेें: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ढाचँो ंके विध्वं स के संबंध मेें निर्देशो ंपर याचिकाओ ंमेें निर््णय, 13 
नवंबर 202

259	 AI, भारत: अत्यधिक बल का प्रयोग, 14 जनू 2022
260	 HRW, भारत: मुसलमानो ंकी त्वरित सजा मेें वदृ्धि | ह्यूमन राइटस् वॉच, 7 अक्टूबर 2022
261	 CNN, भारतीय पुलिस न्याय के लिए शॉर््टकट के रूप मेें हिसंा का उपयोग करती है, 3 दिसंबर 2020 
262	 आर्टिकल 14, कर््ननाटक पुलिस हिरासत मेें मुस्लिम बढ़ई की मौत के लिए जवाबदेही की कमी, 20 जनवरी 2025 
263	 आर्टिकल 14, भारत की जलेो ंमेें मुस्लिम कैदि यो ंका प्रतिशत उनकी आबादी के अनुपात मेें क््योों  नही ंहै, 15 मार््च 2022
264	 संयकु्त राष्टट्र वर्ककिंग ग्रुप ऑन आर्बिट््ररेरी डिटेेंशन (WGAD), यनूुस शाह (भारत) से संबंधित राय संख्या 45/2024, 10 अक्टूबर 2024 
265	 BBC, नूपुर शर््ममा विरोध प्रदर््शन: पुलिस की बर््बरता का वीडियो जिसने भारत को चौकंा दिया, 17 जून 2022
266	 साउथ एशिया जस्टिस कैैं पेन भारत मेें यातना और दंडमक्ति: मुसलमानो ंके खिलाफ हिरासत मेें यातना का केस स्टडी, मई 2025

https://www.amnesty.org/en/documents/asa20/7613/2024/en/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c0k8d3ynvzxo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c0k8d3ynvzxo
https://judicialacademy.nic.in/sites/default/files/In%20Re%20Directions%20in%20the%20matter%20of%20demolition%20of%20structures.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/india-excessive-use-of-force-arbitrary-detention-and-punitive-measures-against-protesters-must-end-immediately/
https://www.hrw.org/news/2022/10/07/india-surge-summary-punishments-muslims
https://edition.cnn.com/2020/12/02/india/police-brutality-india-dst-intl-hnk/index.html
https://article-14.com/post/lack-of-accountability-for-muslim-carpenter-s-death-in-karnataka-police-custody-points-to-endemic-national-failures-678dc20fcf113
https://article-14.com/post/why-the-percentage-of-muslim-prisoners-in-india-s-jails-is-disproportionate-to-their-population-in-india--6230001268058
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/detention-wg/opinions/session100/a-hrc-wgad-2024-45-india-advance-edited-ver.pdf
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-61822271
https://southasiajusticecampaign.org/wp-content/uploads/2025/05/SAJC_Torture-in-India_May2025.pdf
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केस स्टडी: धार्मिक अल्पसंख्यको ंकी यातना

दाऊद शेख की यातना और मृत्यु 
पश्चिम बंगाल के दो बच््चोों  के पिता और मुस्लिम दिहाड़़ी मजदूर दाऊद शेख को 7 अप्रैल 2024 को उनके परिवार को सूचित किए बिना 
गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत मेें रहत ेहुए, पूछताछ की गई और उन्हहें यातना देकर मार डाला गया, हालाकंि उनके परिवार को 13 
अप्रैल 2024 को बताया गया कि उन््होों ने आत्महत्या कर ली है। जब परिवार को उनका शव देखने की अनुमति दी गई, तो उन्हहें कई 
खरोचंेें मिली,ं जो मृत्यु के किसी अन्य कारण की ओर संकेत करत ेथ।े267 एक अस्पताल के डॉक्टर ने कथित तौर पर परिवार को बताया 
कि दाऊद की गर््दन पर निशान अप्राकृतिक मौत का संकेत देत ेहैैं जो आत्महत्या के साथ असंगत है, जैसा कि पुलिस ने दावा किया था। 
15 अप्रैल 2024 को, दाऊद की पत्नी ने शमशेरगंज पुलिस स्टेशन मेें शिकायत दर््ज कराने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियो ंने इसे 
दर््ज करने से इनकार कर दिया।268 नागरिक समाज के आह्वान के बाद, NHRC ने 6 सितंबर 2024 को हिरासत मेें मौत का मामला 
दर््ज किया।269 आज तक NHRC द्वारा किसी भी कार््रवाई की सूचना नही ंमिली है।

इसके अतिरिक्त, सिख समुदाय के सदस््योों  को भारत मेें लंब ेसमय से भेदभावपूर््ण हिसंा का सामना करना पड़़ा है, विशेष रूप से पंजाब राज्य मेें, 
जहा ंसिखो ंका बहुमत है।270  सिखो ंके खिलाफ मानवाधिकारो ंके उल्लंघन मेें जबरन गायब करना, न्यायेतर हत्याएं, मनमानी हिरासत, और 
आतंकवाद से संबंधित आरोपो ंके तहत यातना शामिल है, जैसा कि ऊपर वर्णित जगतार सिहं जोहल के मामले मेें बताया गया है है। इसी तरह, 
2021 के किसान विरोध प्रदर््शनो ंके दौरान - जिसमेें कई सिखो ंने भाग लिया था - सिख प्रदर््शनकारियो ंको कथित तौर पर आतंकवादी कह कर 
राज्य के अधिकारियो ंद्वारा बदनाम किया गया।271

अन्य धार्मिक अल्पसंख्यको,ं जैसे ईसाई भी अत्यधिक स्तर की हिसंा का सामना करत ेहैैं।272 2024 मेें अकेले, ईसाई समुदाय को लक्षित करने 
वाली 834 घटनाएं दर््ज की गईं, जो 2015 से लगातार वदृ्धि को दर््शशाती हैैं, जब 179 मामले दर््ज किए गए थ,े इसके बाद 2020 मेें 327 मामले 
और 2023 मेें 734 मामले दर््ज किए गए।273

भारतीय नागरिक समाज संगठनो ंने रिपोर््ट दी है कि कई पीड़़ित पूर््ववाग्रह के डर से पुलिस शिकायत दर््ज करने मेें संकोच करत ेहैैं, क््योोंकि  पुलिस 
अक्सर रिपोर््ट करने से हतोत्साहित करती है और अपराधियो ंद्वारा प्रतिशोध के जोखिम का हवाला देती है।274 इसके अतिरिक्त, ईसाई समुदाय 
के सदस्य भी एंटी-कन्वर्ज़न क़़ानूनो ंके तहत आपराधिक अभियोजन का सामना करते हैैं — यह ऐसे क़़ानून हैैं जिन्हहें भारत के कई राज््योों  मेें लागू 
किया गया है, जो धार्मिक परिवर््तन पर रोक लगाते हैैं और जिनका उपयोग धार्मिक अल्पसंख्यको ंतथा अतंरधार्मिक संबंधो ंको निशाना बनाने 
के लिए किया गया है।275 जनू 2024 मेें, धर््माांतरण विरोधी कानूनो ंसे संबंधित आरोपो ंमेें उत्तर प्रदेश मेें 13 ईसाइयो ंको गिरफ्तार किया गया।276

2022 मेें, छत्तीसगढ़ राज्य मेें लगभग 1,000 आदिवासी ईसाइयो ंको कथित तौर पर उनके गावंो ंसे विस्थापित कर दिया गया था। यनूाइटेड 
क्रिश्चियन फोरम ने 2023 मेें रिपोर््ट दी कि भारत मेें ईसाइयो ंको प्रति दिन औसतन दो हमलो ंका सामना करना पड़ता है।277

मणिपुर मेें, 2023 की अशातंि ने ईसाई कुकी समुदाय को अनुपातहीन रूप से प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 160 मौतेें 
हुईं, 300 से अधिक लोग घायल हुए, और हजारो ंलोग विस्थापित हुए। मणिपुर हिसंा, जिसमेें सामूहिक बलात्कार सहित यौन हिसंा शामिल 
थी, ने संयकु्त राष्टट्र के विशेषज््ञोों  को गंभीर चेतावनी व्यक्त करत ेहुए एक बयान जारी करने के लिए प्रेरित किया।278 साथ ही, जलुाई 2024 मेें, 

267	 OMCT, भारत: पुलिस हिरासत मेें दाऊद शेख की मौत पुलिस यातना को उजागर करती है, 31 मई 2024
268	 काउंटर व्यू इन, पश्चिम बंगाल मेें 27 वर्षीय यवुक की हिरासत मेें मौत को आत्महत्या 'प्रदर्शित' किया गया, 17 मई 2024
269	 NHRC, केस नंबर 76/25/13/2025-AD, एक्शन नंबर 1, दिनाकं 24 मार््च 2025
270	 द सिख कोएलिशन, अतंर््रराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयकु्त राज्य आयोग (USCIRF) के समक्ष सुनवाई के लिए बयान, 25 जनवरी 2025
271	 यकेू हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी, जगतार सिहं जोहल की कैद, 18 जनवरी 2023
272	म ानवाधिकार परिषद, यरूोपीय केें द्र फॉर लॉ एंड जस्टिस द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान, 28 फरवरी 2024
273	 द वायर मानवाधिकार समूह: 2024 मेें भारत मेें ईसाइयो ंपर 834 हमले, 10 जनवरी 2025
274	 द वायर, 2024 मेें भारत मेें ईसाइयो ंपर 834 हमले, 10 जनवरी 2025 
275	 USCIRF, भारत मेें धार्मिक अल्पसंख्यको ंके खिलाफ बढ़त ेदरु्वव्यवहार, अक्टूबर 2024
276	 यनूियन ऑफ कैथोलिक एशियन न्यूज़, उत्तरी भारतीय राज्य मेें 13 ईसाइयो ंको जले, 26 जनू 2024 
277	 ईएफई ‘प्रति दिन दो हमले': भारत ईसाइयो ंके लिए सबसे खतरनाक स्थानो ंमेें से एक क््योों है, 14 दिसंबर 2023
278	 OHCHR, भारत: संयकु्त राष्टट्र विशेषज््ञोों  ने मणिपुर मेें जारी दरु्वव्यवहार पर चितंा व्यक्त की, 04 सितंबर 2023

https://www.omct.org/en/resources/statements/india-daud-seikhs-death-in-police-custody-highlights-police-torture
https://www.counterview.in/2024/05/custodial-death-of-27-year-old-youth-in.html
https://hrcnet.nic.in/HRCNet/public/CaseStatus.aspx
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Sikh%20Coalition%20Statement%20-%20Religious%20Freedom%20in%20Southeast%20Asia-%20Techno-Authoritarianism%20and%20Transnational%20Influences%20.pdf
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CDP-2023-0010/CDP-2023-0010.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/032/84/pdf/g2403284.pdf
https://thewire.in/communalism/834-attacks-on-christians-in-india-in-2024-100-more-than-2023-rights-group
https://thewire.in/communalism/834-attacks-on-christians-in-india-in-2024-100-more-than-2023-rights-group
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-10/2024%20India%20Country%20Update.pdf
https://www.ucanews.com/news/13-christians-jailed-in-northern-indian-state/105521
https://efe.com/en/latest-news/2023-12-14/two-attacks-a-day-why-india-is-one-of-most-dangerous-places-for-christians/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/india-un-experts-alarmed-continuing-abuses-manipur
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HRCttee ने "धार्मिक अल्पसंख्यको ंके खिलाफ हिसंा के बहुत उच्च स्तर, जैसे कि मई 2023 से मणिपुर मेें घटनाएं और 2002 मेें गुजरात मेें 
दंगे, और परिणामी न्यायेतर हत्याओ ंसहित मानवाधिकार उल्लंघनो ंके लिए जवाबदेही की कमी" के बारे मेें अपनी चितंा नोट की।279

विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें यातना
ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणो ंसे, भारत के कुछ क्षेत्र सुरक्षा और सशस्त्र बलो ंद्वारा यातना, जबरन गायब करने और न्यायेतर हत्याओ ं
सहित व्यवस्थित और व्यापक हिसंा से काफी प्रभावित हुए हैैं, अक्सर उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने की आड़ मेें। इस तरह के उल्लंघनो ंको 
सही ठहराने मेें, भारतीय अधिकारी आमतौर पर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) और UAPA पर भरोसा करत ेहैैं, जिन्हहें 
आपातकालीन उपाय माना जा सकता है, लेकिन जो आपातकाल की आधिकारिक घोषणा के बिना होत ेहैैं और लंबी अवधि तक बने रहत ेहैैं। 
भारत के कुछ क्षेत््रोों  को राज्यपाल द्वारा AFSPA ढाचें के तहत “अशातं” क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिसने अतंरराष्ट्रीय क़़ानून के उल्लंघन के 
रूप मेें मानवाधिकार समिति (HRCttee) की गंभीर चितंा को जन्म दिया है।280 तथाकथित 'अशातं क्षेत््रोों ' मेें असम, नागालैैंड और मणिपुर के 
पूर्वोत्तर राज््योों  और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र सहित राज््योों  की एक विस्तृत श््रृृंखला शामिल है। यह खंड उन क्षेत््रोों  के उदाहरणो ंकी जाचं करता है जो 
भारतीय सुरक्षा और सशस्त्र बलो ंद्वारा तीव्र हिसंा, मुख्य रूप से यातना, न्यायेतर हत्याएं और दरु्वव्यवहार का सामना करत ेहैैं।

छत्तीसगढ़: आदिवासियो ंके खिलाफ हिसंा

जैसा कि पिछले खंड मेें बताया गया है, अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) भेदभाव से अनुपातहीन रूप से प्रभावित हैैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा 
राज्य है जहा ँप्राकृतिक संसाधन निष्कर््षण और औद्योगीकरण के कारण भूमि की जब्ती और विस्थापन के प्रति आदिवासी प्रतिरोध का एक लंबा 
इतिहास रहा है - एक ऐसा संदर््भ जिसने दशको ंलंबी अशातंि को हवा दी है, जिसमेें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सशस्त्र विद्रोह 
भी शामिल है, जिसे आमतौर पर "माओवादी" कहा जाता है।281 इस संदर््भ मेें, छत्तीसगढ़ मेें आदिवासी नागरिक आबादी को व्यवस्थित हिसंा का 
सामना करना पड़़ा है, जिसमेें न्यायेतर हत्याएं, सामूहिक बलात्कार, आगजनी और बड़़े पैमाने पर विस्थापन शामिल हैैं।282

2025 के पहले तीन महीनो ंमेें, भारतीय सुरक्षा बलो ंद्वारा कथित तौर पर 140 लोग मारे गए।283 अप्रैल 2023 मेें, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र मेें 
ड््ररोन हमलो ंके साथ हवाई बमबारी के बाद, यकेू के सासंदो,ं मानवाधिकार संगठनो ंऔर शिक्षाविदो ंने कई वर्षषों से भारत सरकार द्वारा बस्तर की 
आदिवासी आबादी पर किए गए "आतंक" की निदंा करत ेहुए एक बयान जारी किया।284

इसी तरह, रिपोर्टटों से पता चलता है कि 2024 के पहले छह महीनो ंमेें ही, विद्रोह विरोधी अभियानो ंमेें सुरक्षा बलो ंद्वारा 150 लोग मारे गए। 
जबकि सरकार ने दावा किया कि मारे गए सभी व्यक्ति "सशस्त्र माओवादी" थ,े मानवाधिकार समूह पीपुल्स यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज और 
स्वतंत्र पत्रकारो ंने आधिकारिक संस्करण को चुनौती दी और रिपोर््ट दी कि कई पीड़़ित निहत्थे नागरिक थ,े जिनमेें नाबालिग भी शामिल थ।े285

छत्तीसगढ़ मेें लोगो ंको अक्सर "माओवादी" होने या "माओवादियो"ं के लिए जिम्मेदार अपराध करने के मनगढ़़ंत आरोपो ंके आधार पर मनमानी 
गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। 2017 मेें, सुकमा जिले मेें "माओवादी" हमले के संबंध मेें लगभग 121 आदिवासियो ंको गिरफ्तार किया 
गया और पाचं साल के लिए कैद किया गया। 2022 मेें, सबतूो ंके अभाव मेें सभी 121 लोगो ंको बरी कर दिया गया, जिसमेें इस बात का कोई 
सबतू नही ंथा कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए हथियार उनके थ।े286

यौन और लिगं-आधारित हिसंा भी लंब ेसमय से छत्तीसगढ़ मेें सुरक्षा बलो ंद्वारा दरु्वव्यवहार का एक प्रमख प्रवतृ्ति रही है। रिपोर्टटें संकेत देती हैैं कि 
अक्टूबर 2015 और फरवरी 2016 के बीच, 50 से अधिक महिलाओ ंको यौन हिसंा का शिकार बनाया गया, जिसमेें बस्तर क्षेत्र मेें सामूहिक 

279	 HRCttee, समापन टिप्पणिया ं2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 45 
280	 HRCttee, समापन टिप्पणिया ं2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 27 
281	 इंडिया जस्टिस प्रोजक्ट और ECCHR, विकास के नाम पर, छत्तीसगढ़ मेें स्वदेशी अधिकारो ंका उल्लंघन और सिकुड़ता स्थान, 14 अक्टूबर 2022 
282	 द पोलिस प्रोजके्ट “विकास” के नाम पर वर्षषों का उत्पीड़न, बस्तर मेें जारी मानवाधिकार उल्लंघनो ंकी कहानी, 2 सितंबर 2021 इंडिया जस्टिस प्रोजके्ट और EC-

CHR, विकास के नाम पर, छत्तीसगढ़ मेें स्वदेशी अधिकारो ंका उल्लंघन और सिकुड़ता स्थान, 14 अक्टूबर 2022
283	 फ्रंट लाइन, बस्तर: हमारे हाथ खून से सने हैैं, 09 अप्रैल 2025
284	 छत्तीसगढ़, भारत मेें ड््ररोन बम हमलो ंके खिलाफ बयान, 17 अप्रैल 2023। यह भी देखेें, फ्रंट लाइन डिफेें डर््स, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले मेें मानवाधिकार रक्षको ं

की गिरफ्तारी और उन पर कार््रवाई, कॉर्पोर�ेटाइजशेन और मिलिटराइजशेन के खिलाफ अभियान, 15 मई 2024
285	 काउंटरकरंटस्, बस्तर मेें एक्सस्ट््रा ज्यूडिशियल किलिगं, गलत गिरफ्तारी और जबरन सरेेंडर: मानवाधिकारो ंका बिना रोक-टोक उल्लंघन, 29 जनू 2024
286	 न्यूज़लॉन्ड्री, झठेू केस: छत्तीसगढ़ ने कैसे 121 आदिवासियो ंको उस जुर््म के लिए 5 साल जले मेें डाला जो उन््होों ने किया ही नही,ं 21 जुलाई 2022

https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/ECCHR_CHHAT_WEB_DS.pdf
https://thepolisproject.com/read/years-of-oppression-in-the-name-of-development-a-tale-of-ongoing-human-rights-violations-in-bastar/
https://www.thepolisproject.com/read/years-of-oppression-in-the-name-of-development-a-tale-of-ongoing-human-rights-violations-in-bastar/
https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/ECCHR_CHHAT_WEB_DS.pdf
https://frontline.thehindu.com/the-nation/operation-kagar-chhattisgarh-adivasi-violence-rights-bastar-security-forces/article69403236.ece
https://indiamattersuk.com/2023/04/17/statement-against-the-drone-bomb-attacks-in-chhattisgarh-india/
https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/arrest-and-crackdown-against-human-rights-defenders-bastar-district-chhattisgarh
https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/arrest-and-crackdown-against-human-rights-defenders-bastar-district-chhattisgarh
https://countercurrents.org/2024/06/extra-judicial-killings-false-arrest-and-forced-surrenders-in-bastar-the-unchecked-violation-of-human-rights/
https://www.newslaundry.com/2022/07/21/false-cases-how-chhattisgarh-jailed-121-adivasis-for-five-years-for-a-crime-they-didnt-commit
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बलात्कार की 20 घटनाएं शामिल थी।ं287 ग़़ैर-सरकारी संगठनो ंकी रिपोर्टटें यह भी दिखाती हैैं कि भाजपा शासन के तहत छत्तीसगढ़ मेें भूमि की 
जब्ती बढ़़ी है, साथ ही आदिवासी महिलाओ ंके खिलाफ संबंधित यौन हिसंा मेें भी वदृ्धि हुई है।288 फरवरी 2019 मेें, एक विद्रोह विरोधी अभियान 
मेें, सुरक्षा बलो ंने कथित तौर पर पाचं महिलाओ ंके पैरो ंमेें गोली मारी, उनके साथ बलात्कार किया और फिर उन्हहें मार डाला। उनके शव बाद मेें 
क्षत-विक्षत पाए गए, जिसमेें उनके जननागं भी शामिल थ।े289 सोनी सोरी और हिड़मे मरकाम जैसी महिला मानवाधिकार रक्षक, जिन््होों ने इस 
हिसंा को उजागर किया, उन्हहें भी मनमानी गिरफ्तारी और झठेू आपराधिक आरोपो ंका शिकार बनाया गया। हिरासत मेें सोनी सोरी को भी यौन 
हिसंा का शिकार बनाया गया।290

केस स्टडी: विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें यातना

छत्तीसगढ़ मेें एक महिला की यातना और मृत्यु 
18 फरवरी 2021 को, छत्तीसगढ़ के गुडसे गावं की 20 वर्षीय महिला पाडें कवासी को छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर््व गार््ड ने 
उसकी सहेली के साथ गिरफ्तार किया था। हालाकंि पाडें के खिलाफ कभी कोई आपराधिक आरोप नही ंलगाया गया, पुलिस ने उसे 
“आत्मसमर््पण करने वाली माओवादी” बताया। उसे केवल 20 फरवरी को अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी गई, जिन््होों ने उसके 
शरीर पर गंभीर चोटो ंके निशान देखे, जिसमेें उसकी जाघंो ंऔर पीठ पर बड़़े नीले निशान शामिल थ।े पाडें ने अपने परिवार को बताया 
कि उसे और उसकी सहलेी को पहले पास के जंगल मेें ले जाया गया, घंटो ंतक पेड़ से बाधंा गया, और अगर उन््होों ने “आत्मसमर््पण” 
नही ंकिया तो उन्हहें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद उन्हहें दंतवेाड़़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब पाडें का परिवार 23 
फरवरी को पुलिस स्टेशन लौटा, तो उन्हहें सूचित किया गया कि पाडें ने आत्महत्या कर ली है। उसकी मा ंने पत्रकारो ंको बताया कि पाडें 
के शरीर पर शारीरिक और यौन हिसंा के स्पष्ट निशान थ।े पाडें के परिवार का मानना है कि पुलिस ने उसका यौन उत्पीड़न किया और 
उसकी हत्या कर दी।291

छत्तीसगढ़ मेें आदिवासी आबादी के खिलाफ व्यवस्थित उल्लंघनो ंका दस्तावेजीकरण करने वाले मानवाधिकार कार््यकर््तताओ ंको भी उन्हहें चुप 
कराने के लिए मनमानी गिरफ्तारी और झठेू आपराधिक आरोपो ंका शिकार बनाया जाता है। 2017 मेें, नागरिक समाज समूहो ंने छत्तीसगढ़ के 
बस्तर क्षेत्र मेें हिसंा की रिपोर्टटिंग करने वाले व्यक्तियो ंको निशाना बनाने पर प्रकाश डाला, जिसमेें यौन हिसंा भी शामिल थी।292 मानवाधिकार 
रक्षको ंको UAPA और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे क़़ानूनो ंके तहत हिरासत मेें लिया जाता है। उन्हहें यातना और दरु्वव्यवहार का सामना करना 
पड़ता है, और कुछ मामलो ंमेें उन्हहें अत्यधिक स्तर के एकातं कारावास मेें रखा जाता है — जैसे कुख्यात “अडंा सेल्स” मेें, जो छोटे, बंद कोश होत े
हैैं और जिनका उद्देश्य बंदियो ंकी गतिविधियो ंको सीमित करना, उन्हहें बाहरी दनुिया से अलग करना, और संवेदनात्मक उत्तेजना से वंचित करना 
होता है।293 पत्रकार प्रशातं राही294 और नागरिक अधिकार कार््यकर््तता गौतम नवलखा सहित कुछ व्यक्तियो ंने ऐसी परिस्थितियो ंमेें वर्षषों बिताए 
हैैं।295 इसके अतिरिक्त, चिकित्सा देखभाल से जानबझूकर इनकार करना अक्सर जेल अधिकारियो ंद्वारा सजा के रूप मेें उपयोग किया जाता है।

287	 इंडिया जस्टिस प्रोजक्ट और ECCHR, छत्तीसगढ़ मेें विकास के नाम पर, आदिवासियो ंके अधिकारो ंका उल्लंघन और घटती जगह, 14 अक्टूबर 2022
288	 सर््ववाइवल इंटरनेशनल, प्रतिरोध के लिए क्रू रता: मोदी के भारत मेें स्वदेशी महिलाओ ंपर हमला, 2022
289	 ग्राउंडजेरो, सोनी सोरी के साथ एक साक्षात्कार: बस्तर मेें राष्ट्रीय राजनीति और 'परिवर््तन', 25 मार््च 2019
290	 फ्रंट लाइन डिफेें डर््स, सोनी सोरी, [n.d] हिड़म मरकम [n.d] सर््ववाइवल इंटरनेशनल,प्रतिरोध के लिए क्रू रता: मोदी के भारत मेें स्वदेशी महिलाओ ंपर हमला, 2022
291	 फोरम अगेेंस्ट मिलिटराइजशेन एंड कॉरपोरेटाइजशेन और अन्य, भारत के ICCPR समीक्षा (2024) के लिए मानवाधिकार समिति को एनजीओ प्रस्तुति, 2024, 

पृष्ठ 26-27 
292	 द वायर, शिक्षाविदो,ं कार््यकर््तताओ ंऔर पत्रकारो ंकी मागं, 'बस्तर मेें कानून का शासन बहाल करो', 31 जनवरी 2017 
293	ज्यो ति पुनवानी, Rediff, अडंा सेल मेें मेरे 7 साल एकातं कारावास का सबसे अमानवीय रूप थ,े 18 मार््च 2024
294	 द इंडियन एक्सप्रेस, ’यकीन था कि मैैं सभी आरोपो ंसे बरी हो जाऊंगा’: जले मेें एक दशक के बाद बरी, पूर््व पत्रकार भविष्य पर विचार कर रह ेहैैं, 28 अप्रैल 2024 
295	 द इंडियन एक्सप्रेस, ‘गौतम नवलखा कौन हैैं, जिन्हहें सुप्रीम कोर््ट से राहत मिलने के बाद जल्द ही गृह नज़रबंदी मेें रखा जाएगा?21 ,’ नवंबर 2022; द इंडियन एक्सप्रेस, 

‘कैसे “अंडा सेल” का इस्तेमाल जले के क़़ैदि यो ंको अनुशासित करने के लिए किया जाता है29 ,’ अक्टूबर 2021

https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/ECCHR_CHHAT_WEB_DS.pdf
https://assets.survivalinternational.org/documents/2057/Brutalized_for_resistance.pdf
https://www.groundxero.in/2019/03/25/an-interview-with-soni-sori-national-politics-and-change-in-bastar/
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/soni-sori
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/hidme-markam
https://assets.survivalinternational.org/documents/2057/Brutalized_for_resistance.pdf
https://londonminingnetwork.org/wp-content/uploads/2024/12/Violation-of-Civil-and-Political-Rights-of-Indigenous-Peoples-in-India.pdf
https://thewire.in/culture/bastar-chhattisgarh-rule-of-law
https://www.rediff.com/news/interview/prashant-rahi-my-7-years-in-anda-cell-were-the-most-inhuman-form-of-solitary-confinement/20240318.htm
https://indianexpress.com/article/india/was-sure-i-would-be-cleared-of-all-charges-former-journalist-prashant-rahi-9293356/
https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/gautam-navlakha-bhima-koregaon-case-8260485/
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-the-anda-cell-is-used-to-discipline-prison-inmates/
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-the-anda-cell-is-used-to-discipline-prison-inmates/
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केस स्टडी: विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें यातना
9 मई 2014 को, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर््व प्रोफेसर और मानवाधिकार कार््यकर््तता डॉ. जीएन साईबाबा296 -  जो भारत मेें आदिवासी 
और दलित समुदायो ंकी वकालत के लिए जाने जात ेथ े- को पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। उन्हहें उनकी व्हीलचेयर से हटा 
दिया गया और पुलिस वैन मेें फेें क दिया गया, जिससे उन्हहें चोटेें आईं।297 प्रोफेसर साईबाबा को पाचं अन्य लोगो ंके साथ UAPA के 
तहत गिरफ्तार किया गया,298 और उन पर अन्य आरोपो ंके अलावा "प्रतिबंधित माओवादी विद्रोही समूह के साथ सहयोग करने" का 
आरोप लगाया गया।299 दस वर्षषों से अधिक के कारावास के दौरान, उन्हहें कथित तौर पर दरु्वव्यवहार का शिकार बनाया गया, जिसमेें 
"अंडा सेल" मेें एकातं कारावास भी शामिल था,300 जो अतंरराष्ट्रीय कानून के तहत यातना की श्रेणी मेें आ सकता है।301 कमर से नीचे 
लकवाग्रस्त होने और कई स्वास्थ्य समस्याओ ंसे पीड़़ित होने के बावजदू, उन्हहें व्हीलचेयर और पर््ययाप्त चिकित्सा उपचार से वंचित रखा 
गया, जिससे उनके स्वास्थ्य मेें भारी गिरावट आई।302 2021 मेें, WGAD ने उनकी हिरासत को मनमाना पाया और नोट किया 
कि उनके खिलाफ आरोप, जैसे “भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने” का इरादा, व्यापक और अस्पष्ट थ।े303 
प्रोफेसर साईबाबा को अतंतः 5 मार््च 2024 को रिहा कर दिया गया, जब एक भारतीय अदालत ने आरोपो ंया यहा ंतक कि मुकदमे की 
आवश्यकता को सही ठहराने के लिए "कोई ठोस सामग्री नही"ं पाई। 12 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया।304

2022 मेें, पाडुं नरोटे, जिन्हहें उसी मामले मेें हिरासत मेें लिया गया था, की पीपुल्स यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज के अनुसार, जले मेें घोर 
चिकित्सा उपेक्षा के कारण 35 वर््ष की आय ुमेें मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की कोई जाचं नही ंकी गई।305

भारत-बागं्लादेश सीमा (बीएसएफ हिसंा)

भारत का बागं्लादेश के साथ सीमा क्षेत्र लंब ेसमय से भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा हिसंा का केें द्र रहा है, जिसमेें न्यायेतर हत्याएं और 
यातना शामिल हैैं।306 बीएसएफ, भारत मेें केें द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तहत एक अर््धसैनिक बल है,307 जो भारत-बागं्लादेश सीमा क्षेत्र और 
अन्य अतंरराष्ट्रीय सीमा क्षेत््रोों  मेें संचालित होता है। यह क्षेत्र मुसलमानो,ं दलितो ंऔर आदिवासियो ंसहित विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायो ंका घर 
है - ऐसे समूह जो भारत भर मेें प्रणालीगत भेदभाव का सामना करत ेहैैं, जैसा कि पिछले खंडो ंमेें बताया गया है।308 भारत और बागं्लादेश के 
बीच सीमा-संबंधी मौतो ंको “शून्य”309 तक लाने की 2022 की संयकु्त प्रतिबद्धता के बावजदू, गंभीर चितंाएँ बनी हुई हैैं। मानवाधिकार संगठनो ं
का अनुमान है कि बीएसएफ ने 2013 और 2023 के बीच सालाना लगभग 30 बागं्लादेशी लोगो ंको मार डाला।310 इसी अवधि के दौरान, 
बीएसएफ ने कथित तौर पर 500 बागं्लादेशी नागरिको ंका अपहरण किया, जिनमेें से 126 अभी भी लापता हैैं।311 MASUM ने बागं्लादेश 
की सीमा से लगे राज्य पश्चिम बंगाल मेें 2013 और 2020 के बीच यातना और हिरासत मेें मौत की 328 घटनाओ ंका दस्तावेजीकरण किया।312

296	 पीपुल्स यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), डॉ. जी.एन. साईबाबा का असामयिक निधन, 14 अक्टूबर 2024
297	 USCIRF, गोकाराकोडंा नागा साईबाबा, [n.d]
298	 इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को 'नक्सल लिकं' के आरोप मेें गिरफ्तार किया गया, 10 मई 2014 
299	 अतंर््रराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF), गोकाराकोडंा नागा साईबाबा, [n.d] 
300	 फ्रंट लाइन, जीएन साईबाबा ने 10 साल की कैद के दौरान यातना और अन्याय का खुलासा किया, 9 मार््च 2024
301	 OHCHR, यातना पर संयकु्त राष्टट्र के विशेष प्रतिवेदक ने एकातं कारावास पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, 18 अक्टूबर 2011
302	 फ्रंट लाइन, जीएन साईबाबा ने 10 साल की कैद के दौरान यातना और अन्याय का खुलासा किया, 9 मार््च 2024. सिख सियासत न्यूज़, मानवाधिकार रक्षक अलर््ट: 

जीएन साईबाबा को हिरासत मेें पर््ययाप्त चिकित्सा उपचार से वंचित किया गया, 26 अप्रैल 2018
303	 OHCHR, गोकाराकोडंा नागा साईबाबा (भारत) से संबंधित राय संख्या 21/2021, 17 जनू 2021
304	 सुप्रीम कोर््ट ऑब्जर््वर, कैद मेें एक दशक: न्याय प्रणाली प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा के लिए कैसे विफल रही, 14 मार््च 2024. देखेें भी: एमनेस्टी इंटरनेशनल, भारत: 

मानवाधिकार रक्षक जी.एन. साईबाबा की पुनर््बरीअत निरंतर दमन पर न्याय की विजय है, 5 मार््च 2024 
305	 पीपुल्स यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज, डॉ. जीएन साईबाबा का असामयिक निधन, 14 अक्टूबर 2024
306	 द डिप्लोमैट, बागं्लादेश और भारत के बीच घातक सीमा, 23 फरवरी 2024. HRW, भारत: कथित सीमा बल हत्याओ ंकी जाचं करेें, 9 फ़रवरी 2021 
307	 भारत का गृह मंत्रालय, केें द्रीय सशस्त्र पुलिस बल। देखेें यह भी: OMCT, भारत-बागं्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या: लिटन मिया के मामले मेें तत्काल न्याय की अपील, 

5 अप्रैल 2024 
308	 OMCT, भारत-बागं्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या: लिटन मिया के मामले मेें न्याय का तत्काल आह्वान, 05 अप्रैल 2024
309	 ढाका ट््ररिब्यून, पीएम हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत-बागं्लादेश संयकु्त बयान, 8 सितंबर 2022 
310	 द डिप्लोमैट, बागं्लादेश और भारत के बीच घातक सीमा, 23 फरवरी 2024
311	 द डिप्लोमैट, बागं्लादेश और भारत के बीच घातक सीमा, 23 फरवरी 2024 
312	 MASUM, 3 जनू 2024 संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति के समक्ष भारत की चौथी आवधिक रिपोर््ट पर उसके 141वेें सत्र (3 जनू 2024) मेें विचार हेत ुप्रस्तुति
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बीएसएफ न केवल सीमाओ ंपर व्यक्तियो ंको गोली मारने मेें शामिल रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानको ंका उल्लंघन करत ेहुए, 313 सीमा पार 
करने का प्रयास करने वाले संदिग््धोों  के खिलाफ पेलेट गन का भी उपयोग करता है।314 इसके अतिरिक्त, बीएसएफ द्वारा यातना मेें "गोली के घाव, 
काटने के घाव, व्यक्तियो ंको पानी मेें डुबोने से पहले उनके हाथ-पैर बाधँना, प्लायर से नाखून निकालना, संगीन से घोपंना, कान काटना, शारीरिक 
पिटाई, सिगरेट से पूरे शरीर या शरीर के विशिष्ट अगंो ंको जलाना" जैसे कृत्य शामिल हैैं।” और भी गंभीर कार््रवाइयो ंमेें जलाना, अपंग करना, 
जननागंो ंको काटना, आखंेें फोड़ना, शवो ंको कंटीले तारो ंपर लटकाना और बलात्कार की घटनाएं शामिल हैैं"।315

केस स्टडी: बीएसएफ द्वारा हिरासत मेें यातना

सिराजलु हक
नवंबर 2017 मेें, NHRC को बीएसएफ कर्मियो ंद्वारा सिराजुल हक की हिरासत मेें यातना और हत्या के बारे मेें शिकायत मिली। 
सिराजुल की पत्नी ने कहा कि सिराजलु को बागं्लादेश के साथ सीमा के पास एक दूरस्थ स्थान पर हिरासत मेें लिया गया था, जहा ंउसे 
पीट-पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार््रवाई करने से इनकार कर दिया जिससे एनजीओ MASUM को 
NHRC से अपील की। जवाब मेें, बीएसएफ ने यह तर््क  देत ेहुए मुआवजे के दावे से इनकार किया, कि आपराधिक कार््यवाही चल रही 
थी और NHRC के पास सशस्त्र बलो ंपर अधिकारक्षेत्र नही ंहै। NHRC ने अपने निष्कर््ष को दोहराया कि यातना हुई थी, सशस्त्र 
बलो ंके अभियानो ंको नियंत्रित करने वाले कानूनो ंमेें दी गई अभियोजन से छूट का आह्वान करने के लिए बीएसएफ की आलोचना की, 
और सिफारिश की कि 200,000 रुपये सिराजुल के परिजनो ंको मुआवज ेके रूप मेें दिए जाएं। इस अनुरोध का कोई जवाब नही ंमिला 
और NHRC ने मामला बंद कर दिया।316 

केस स्टडी: भारत-बागं्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या

बसेर अली
एनजीओ MASUM ने 2024 मेें HRCttee को अपनी प्रस्तुतियो ंमेें बीएसएफ द्वारा सीमा पर न्यायेतर हत्याओ ंकी 19 घटनाओ ं
का दस्तावेजीकरण किया। ऐसा ही एक मामला बसेर अली का है, जिसे 2019 मेें कालजनी नदी मेें नहात ेसमय बीएसएफ कर्मियो ंने 
मार दिया था। MASUM के अनुसार, उस पर संभवतः गौ-तस्करी का संदेह था। नदी मेें, कथित तौर पर उसे बीएसएफ की नावो ंने 
घेर लिया, जानबझूकर कुचला और गंभीर रूप से घायल छोड़ दिया। फिर बीएसएफ अधिकारियो ंने कथित तौर पर उसे नदी के किनारे 
घसीटा और करीब से गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।317

मवेशी तस्करी के संदेह मेें व्यक्तियो ंपर  फायरिंग भारत-बागं्लादेश सीमा पर हिसंा के एक व्यापक पैटर््न का हिस्सा है, जहा ंसैन्यीकरण और गरीबी 
ने स्थानीय समुदायो ंको अस्तित्व के साधन के रूप मेें तस्करी मेें शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।318

भारत-बागं्लादेश सीमा पर बीएसएफ द्वारा हिसंा के अन्य मामलो ंमेें 16 वर्षीय बागं्लादेशी लड़के शिमोन टॉय का मामला शामिल है, जिसे 19 
अप्रैल 2020 को पेट मेें गोली मार दी गई थी। कथित तौर पर यह घटना तब हुई जब शिमोन और उसके पिता ने बीएसएफ अधिकारी द्वारा आदेश 
दिए जाने पर अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया।319

313	 द डिप्लोमैट, बागं्लादेश और भारत के बीच जानलेवा बॉर््डर, 23 फरवरी 2024। HRW, इंडिया: इन्वेस्टिगेट अलेजेड बॉर््डर फोर््स किलिगं्स, 09 फरवरी 2021 भी 
देखेें

314	 OHCHR, कानून प्रवर््तन मेें कम-घातक हथियारो ंपर मार््गदर््शन, 2020
315	 बागं्लादेश के नॉर््थ साउथ यनूिवर्सिटी मेें इतिहास के सहायक प्रोफेसर डॉ. सालेह शाह्रियार के एक शोध पत्र के अनुसार, द डिप्लोमैट, बागं्लादेश और भारत के बीच 

घातक सीमा, 23 फरवरी 2024 
316	 NHRC, केस/फाइल नंबर 24/25/6/2018, एक्शन नंबर 11 दिनाकं 27 फरवरी 2020
317	 MASUM, 3 जनू 2024 संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति के समक्ष भारत की चौथी आवधिक रिपोर््ट पर उसके 141वेें सत्र (3 जनू 2024) मेें विचार हेत ुप्रस्तुति 
318	 OMCT, भारत-बागं्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या: लिटन मिया के मामले मेें न्याय का तत्काल आह्वान, 05 अप्रैल 2024
319	 HRW, भारत: कथित सीमा बल हत्याओ ंकी जाचं करेें, 9 फरवरी 2021 
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5 अप्रैल 2024 को ‘वर्लल्ड ऑर््गनाइजेशन अगेेंस्ट टॉर््चर’ (OMCT) ने नोट किया, “वर्षषों से बीएसएफ, एक अर््धसैनिक बल के रूप मेें काम करते 
हुए, भारत-बागं्लादेश सीमा पर आतंक का राज चला रहा है, सीमावर्ती समुदायो ंको दंडमक्ति के साथ यातना, न्यायेतर हत्याओ ंऔर उत्पीड़न 
के अधीन कर रहा है”।320

जम्मू और कश्मीर (AFSPA-सक्षम हिसंा)

जम्मू और कश्मीर भारत का एक केें द्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान की सीमा पर है और लंब ेसमय से दोनो ंदेशो ंके बीच क्षेत्रीय विवादो ंऔर 
सशस्त्र संघर््ष का केें द्र रहा है।321 1947 से, इस क्षेत्र को भारतीय संविधान के तहत विशेष दर््जजा दिया गया था, जिससे इसे अपने आतंरिक मामलो ं
के प्रबंधन मेें स्वायत्तता के महत्वपूर््ण स्तर की अनुमति मिली थी।322  

हालाकंि, 2019 मेें, भाजपा के नेततृ्व वाली भारत सरकार ने इस विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और क्षेत्र को प्रत्यक्ष और केें द्रीय नियंत्रण मेें ले लिया 
— यह कदम 2023 मेें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य किया गया।323 इस निर््णय के बाद, क्षेत्र मेें नागरिक समाज, मानवाधिकार रक्षको ं
और मीडिया पर भारतीय सरकार की कार््रवाई तजे़ हो गई, विशेष रूप से UAPA जैसे आतंकवाद विरोधी क़़ानूनो ंके उपयोग के माध्यम से।324 
इस अवधि मेें जम्मू और कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग का भी विघटन हुआ, जिसके बंद होने के समय लगभग 8,000 मामले लंबित थ।े325

भारत का AFSPA - क्षेत्र के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद भी -जम्मू और कश्मीर मेें लागू है, और सुरक्षा बलो ंको व्यापक अधिकार देता है 
जिसने गैर-अपमानजनक मानवाधिकारो ंके उल्लंघन को सुगम बनाया है।326 क्षेत्र मेें मानवाधिकारो ंके उल्लंघन मेें योगदान देने वाले अन्य कानूनो ं
मेें सार््वजनिक सुरक्षा अधिनियम शामिल है, जिसके तहत नाबालिगो ंको कथित तौर पर हिरासत मेें लिया गया है।327 AFSPA के ढाचें को इस 
रिपोर््ट के अगले भाग मेें अधिक विस्तार से संबोधित किया गया है, पर कानून के तहत सुरक्षा बलो ंको दी गई व्यापक शक्तियो ंके कारण न्यायेतर 
हत्याएं, मनमानी गिरफ्तारिया,ं और यातनाएं पूरी तरह से दंडमक्ति के साथ की गई हैैं।328 कथित तौर पर 2018 से 2023 तक नागरिको ंकी मौतो ंमेें 
200% से अधिक की वदृ्धि हुई है।329 जम्मू और कश्मीर पर काम करने वाले मानवाधिकार संगठनो ंने क्षेत्र मेें 1990 और 2019 के बीच हिरासत मेें 
यातना के 432 मामलो ंका दस्तावजेीकरण किया है।330 इन पीड़़ितो ंमेें से 70% नागरिक थ ेऔर 11% की यातना के परिणामस्वरूप मतृ्यु हो गई।331

सुरक्षा बलो ंद्वारा की गई यातना के रूपो ंमेें वॉटर-बोर्डडिंग, बिजली के झटके, यौन यातना, जलाना और डंडो,ं केबलो ंऔर चमड़़े के बले्ट से पीटना 
शामिल है।332 हिसंा का एक और रूप जो संभवतः जम्मू और कश्मीर मेें यातना के बराबर है, वह सुरक्षा बलो ंद्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए धात ुके 
छर्रे दागने के लिए शॉटगन का उपयोग है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर चोटेें आती हैैं।333 जम्मू और कश्मीर मेें स्थिति पर संयकु्त राष्टट्र 
मानवाधिकार उच्चायकु्त कार््ययालय (OHCHR) की 2019 की रिपोर््ट मेें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2016 के मध्य और 2018 के 
अतं के बीच धात ुके छर्ररों से 1,253 लोग अंध ेहो गए थ।े334 2016 मेें, जम्मू और कश्मीर हाई कोर््ट बार एसोसिएशन ने सुरक्षा बलो ंद्वारा छर्ररों के 
उपयोग के परिणामस्वरूप 10,000 से अधिक चोटो ंऔर 80 मौतो ंके बाद छर्ररों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करत ेहुए एक मामला 
दायर किया।335 परन्तु उच्च न्यायालय ने पेलेट गन पर प्रतिबंध नही ंलगाने का फैसला किया।336

320	 OMCT, भारत-बागं्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या: लिटन मिया के मामले मेें न्याय का तत्काल आह्वान, 05 अप्रैल 2024 
321	 ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट््ररैकर, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर््ष, 29 अप्रैल 2024
322	 BBC, अनुच्छेद 370: भारत के सुप्रीम कोर््ट ने कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को बरकरार रखा, 11 दिसंबर 2023 
323	 BBC, अनुच्छेद 370: भारत के सुप्रीम कोर््ट ने कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को बरकरार रखा, 11 दिसंबर 2023
324	 AI, हमेें कानून द्वारा दंडित किया जा रहा है, 2 सितंबर 2022, पृष्ठ 21. इंटरनेशनल फ़़ेड रेशन फ़़ॉर ह्यूमन राइटस्, भारत: कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक खुर््म परवेज 

की मनमानी हिरासत के तीन वर््ष, 21 नवंबर 2024
325	 AI, हमेें कानून द्वारा दंडित किया जा रहा है, 2 सितंबर 2022, पृष्ठ 25; 326. AI, सशस्त्र बल (विशेष शक्तिया)ं अधिनियम 1958 पर भारत ब्रीफिग, 8 मई 2005
326	 AI, आर््म््ड फ़़ोर्सेज़ (स्पेशल पॉवर््स) एक्ट 1958 पर भारत ब्रीफ़़ििं ग, 8 मई 2005
327	 इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरीस््ट््स, जम्मू और कश्मीर मेें गलत हिरासतेें बंद करेें, 15 अक्टूबर 2016 
328	 HRW, भारत, 2020 की घटनाएं
329	 द न्यूयॉर््क  टाइम्स, कश्मीरियो ंने भारत के खिलाफ यातना के आरोपो ंकी जाचं की मागं की, 6 जुलाई 2019
330	ज म्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS), यातना, 20 मई 2019 
331	ज म्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS), यातना, 20 मई 2019
332	ज म्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS), यातना, 20 मई 2019. द वॉशिगंटन पोस्ट, जिस रात सैनिक आए: कश्मीर मेें उत्पीड़न के आरोप सामने 

आए, 30 सितंबर 2019 
333	 HRW, भारत: कश्मीर मेें पैलेट-फायरिंग शॉटगन का उपयोग बंद करेें, 4 सितंबर 2020 
334	 OHCHR, भारत-प्रशासित कश्मीर मेें मानवाधिकारो ंकी स्थिति का अद्यतन, 8 जलुाई 2019 
335	 द वायर, मानवाधिकारो ंके उल्लंघन के अतिरिक्त, पैलेट गन के निरंतर उपयोग ने राज््योों  की सार््वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और चिकित्सा पेशेवरो ंपर अत्यधिक दबाव 

डाला है, 29 मार््च 2017; LSE ब्लॉग, कश्मीर मेें पैलेट गनो ंके अवैध उपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन: विभिन्न दृष्टिकोण और चुनौतिया,ँ 16 जनू 2022
336	 द वायर, मानवाधिकारो ंके उल्लंघन के अतिरिक्त, पैलेट गन के निरंतर उपयोग ने राज््योों  की सार््वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और चिकित्सा पेशेवरो ंपर अत्यधिक दबाव 

डाला है, 29 मार््च 2017 
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45यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

हालाकंि भारत सरकार का कहना है कि पेलेट गन गैर-घातक हैैं, ओमेगा फाउंडेशन, एक संगठन जो यातना की मात्रा वाले सुरक्षा बलो ंके हनन 
के विश्लेषण मेें विशिष्ट है, ने निष्कर््ष निकाला है कि गंभीर चोट या मृत्यु के उच्च जोखिम को देखत ेहुए, ऐसे हथियारो ंको घातक बल का एक रूप 
माना जाना चाहिए और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।337 यह स्थिति लागू अंतरराष्ट्रीय मानको ंद्वारा समर्थित है। आज तक, जम्मू 
और कश्मीर मेें यातना, हत्याओ ंऔर अन्य उल्लंघनो ंको संबोधित करने के लिए कोई प्रभावी उपाय नही ंकिए गए हैैं।338

केस स्टडी: जम्मू और कश्मीर

रिजवान पंडित की यातना और मृत्यु
29 वर्षीय स्कू ल शिक्षक रिजवान पंडित को मार््च 2019 मेें अवंतीपोरा गावं मेें उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्टटों 
के अनुसार, रिजवान के भाई ने कहा कि गिरफ्तारी के समय, पुलिस ने उसके परिवार को आश्वासन दिया कि उसे जल्द ही रिहा कर 
दिया जाएगा।339 जबकि पुलिस ने दावा किया कि रिजवान एक आतंकवादी हमले मेें शामिल था, उसके भाई ने इन आरोपो ंसे इनकार 
किया, कि रिजवान का ऐसे किसी भी अपराध मेें कोई हाथ नही ंथा।340 गिरफ्तारी के कुछ दिनो ंबाद हिरासत मेें रिजवान की मृत्यु हो 
गई। पोस्टमॉर््टम जाचं मेें निष्कर््ष निकाला गया कि उसकी मृत्यु जलने के निशान और यातना के अन्य संकेतो ंसहित कई चोटो ंके कारण 
खून की कमी से हुई थी।341 पुलिस ने घटना की जाचं करने का वादा किया, लेकिन आज तक, शामिल अधिकारियो ंके निलंबन या 
अभियोजन की कोई खबर नही ंहै।

केस स्टडी: जम्मू और कश्मीर 

कश्मीरी नागरिको ंकी यातना और मृत्यु
 अगस्त 2024 मेें, एक विद्रोही हमले के बाद जिसमेें चार भारतीय सेना के जवान मारे गए थ,े सेना ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले
 मेें आठ कश्मीरी नागरिको ंको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगो ंमेें मोहम्मद शौकत (22), सफीर हुसैन (45), और शब्बीर
 अहमद (32) शामिल थ,े जिनकी संभवतः यातना के परिणामस्वरूप, हिरासत मेें मृत्यु हो गई, जैसा कि उनके शरीर के निशानो ंसे पता
 चलता है।342 शेष पाचं बंदियो ंको हिरासत मेें लगी चोटो ंके कारण उनकी रिहाई के बाद अस्पताल मेें भर्ती कराना पड़़ा। घायलो ंमेें से एक
 की बटेी के अनुसार, बंदियो ंको बिजली के झटके दिए गए और उनके निजी अगंो ंमेें मिर््च पाउडर डाला गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित
 एक वीडियो मेें सेना के जवानो ंको जमीन पर लेटे नागरिको ंके निजी अंगो ंपर मिर््च पाउडर छिड़कत ेहुए दिखाया गया।343 इसके बाद,
 भारत सरकार ने मृतको ंके परिवारो ंको नौकरी और मौद्रिक मुआवज ेकी पेशकश की, जिसे रिश्तेदारो ंके अपमान के रूप मेें माना गया,
जो हत्याओ ंके लिए न्याय की मागं जारी रखे हुए हैैं।344

मणिपुर मेें राज्य हिसंा

भारत का पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र, विशेष रूप से मणिपुर, विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहो ंके बीच दशको ंपुराने अतंर-सापं्रदायिक तनाव से चिह्नित 
है, जो राज्य हिसंा के साथ जडु़़ा हुआ है।345 मणिपुर विभिन्न प्रकार के जातीय समूहो ंका घर है, जिसमेें मैतईे - मुख्य रूप से हिदूं -, और कुकी 
और नागा - मुख्य रूप से ईसाई - प्रमुख जातीय समूहो ंके रूप मेें हैैं।346 'भारत-बागं्लादेश सीमा (बीएसएफ हिसंा)' खंड मेें ऊपर बताए गए संदर््भ 

337	 ओमेगा रिसर््च फाउंडेशन, ओमेगा रिसर््च फ़़ाउंडेशन द्वारा प्रस्तुति: सभाओ,ं जिनमेें शातंिपूर््ण प्रदर््शन भी शामिल हैैं, के संदर््भ मेें कम-घातक हथियारो ंऔर गोला-बारूद 
प्रौद्योगिकी के उपयोग के मानवाधिकारो ंपर प्रभाव के संबंध मेें, अक्टूबर 2019

338	 OHCHR, कानून प्रवर््तन मेें कम-घातक हथियारो ंपर मार््गदर््शन, 2020 
339	 अल जज़़ीरा, पुलिस हिरासत मेें शिक्षक की मौत के बाद कश्मीर मेें झड़पेें, 19 मार््च 2019
340	 अल जज़़ीरा, पुलिस हिरासत मेें शिक्षक की मौत के बाद कश्मीर मेें झड़पेें, 19 मार््च 2019
341	 OHCHR, भारत-प्रशासित कश्मीर मेें मानवाधिकारो ंकी स्थिति का अद्यतन, 8 जलुाई 2019 पृष्ठ 28 
342	 अल जज़़ीरा, भारतीय सेना पर हिरासत मेें नागरिको ंकी हत्या का आरोप लगाने के बाद कश्मीर मेें गसु्सा, 24 दिसंबर 2023
343	 अल जज़़ीरा, भारतीय सेना पर हिरासत मेें नागरिको ंकी हत्या का आरोप लगाने के बाद कश्मीर मेें गुस्सा, 24 दिसंबर 2023
344	 अल जज़़ीरा, भारतीय सेना पर हिरासत मेें नागरिको ंकी हत्या का आरोप लगाने के बाद कश्मीर मेें गुस्सा, 24 दिसंबर 2023 
345	 BBC मणिपुर हिसंा: क्या हो रहा है और क््योों, 20 जलुाई 2023
346	 AI, भारत: अधिकारियो ंको मानवाधिकारो ंको बनाए रखना चाहिए और बीरेन सिहं के इस्तीफे के बाद मणिपुर मेें हिसंा को समाप्त करना चाहिए, 11 फरवरी 2025 
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/RuleOfLaw/PeacefulProtest/CSOs/omega-research-foundation.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/3/19/clashes-in-kashmir-after-teacher-dies-in-police-custody
https://www.aljazeera.com/news/2019/3/19/clashes-in-kashmir-after-teacher-dies-in-police-custody
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/IN/KashmirUpdateReport_8July2019.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2023/12/24/anger-in-kashmir-after-indian-army-accused-of-killing-civilians-in-custody
https://www.aljazeera.com/news/2023/12/24/anger-in-kashmir-after-indian-army-accused-of-killing-civilians-in-custody
https://www.aljazeera.com/news/2023/12/24/anger-in-kashmir-after-indian-army-accused-of-killing-civilians-in-custody
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-66260730
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/02/india-authorities-must-uphold-human-rights-and-end-violence-in-manipur-following-biren-singhs-resignation/#:~:text=Since%20May%202023%2C%20more%20than,%2C%20attacked%2C%20looted%20and%20vandalised.
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के समान, भारतीय सुरक्षा बलो ंने AFSPA347 के तहत कार््य करत ेहुए दंडमक्ति के साथ व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन किए हैैं।मानवाधिकारो ं
के उल्लंघन के लिए दंडमक्ति दशको ंतक बनी रही और उल्लंघनो ंकी जाचं सीमित रही है, विशेष रूप से NHRC को कभी-कभी मणिपुर मेें 
बंदियो ंसे मिलने से प्रतिबंधित किया गया है।348

2012 मेें, एक्सस्ट््रा-ज्यूडिशियल एक््ज़़िक्यूशन विक्टिम फ़़ै मिलीज़ एसोसिएशन ने भारत के सुप्रीम कोर््ट के समक्ष एक मामला दायर किया, जिसमेें 
2000 से 2012 के बीच मणिपुर मेें सेना, अर््धसैनिक बलो ंऔर सुरक्षा बलो ंद्वारा कथित रूप से की गई 1,528 फ़र्जज़ी मुठभेड़/अतिरिक्त-न्यायिक 
हत्याओ ंके मामलो ंको उठाया गया।349 जलुाई 2017 मेें एक ऐतिहासिक फैसले मेें, सुप्रीम कोर््ट ने केें द्रीय जाचं ब्यूरो (CBI) के निदेशक को 
न्यायेतर हत्याओ ंके कम से कम 85 मामलो ंकी जाचं करने का आदेश दिया, और माना कि मणिपुर पुलिस निष्पक्ष जाचं नही ंकर सकती क््योोंकि  
उसके अपने कर्मी कथित रूप से कुछ मामलो ंमेें शामिल थ।े350 हालाकंि सीबीआई ने न्यायेतर हत्याओ ंके मामलो ंकी जाचं शुरू कर दी है, लेकिन 
प्रगति मेें लगातार देरी हुई है — जिसमेें एक कारण 2018 मेें 356 सुरक्षा और सेना अधिकारियो ंद्वारा दायर वह याचिका भी है, जिसमेें इन 
जाचँो ंको चुनौती दी गई थी।351 इस बीच, पीड़़ितो ंके परिवारो ंको उत्पीड़न और प्रतिशोध का सामना करना पड़़ा है।352 2019 मेें, यह बताया गया 
कि सीबीआई को अभी भी सरकार से “अभियोजन स्वीकृति” प्राप्त नही ंहुई थी, जो लोक सेवको ंपर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय कानून के 
तहत एक कानूनी शर््त है (रिपोर््ट का अगला भाग देखेें)।353

मई 2023 मेें, मैतईे और कुकी सहित विभिन्न जातीय समूहो ंके बीच हिसंा के परिणामस्वरूप घरो,ं दकुानो ंऔर पूजा स्थलो ंको जला दिया गया 
और नष्ट कर दिया गया, और फरवरी 2025 तक 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए।354 नवंबर 2024 तक, 258 से अधिक लोग मारे 
गए थ,े जिनमेें से लगभग दो-तिहाई कुकी थ।े355

2023 मेें, ऐसी खबरेें सामने आईं कि सामूहिक बलात्कार की शिकार महिलाओ ंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियो ंने उनके खिलाफ भीड़ 
की हिसंा देखी लेकिन हस्तक्षेप करने मेें विफल रह।े356 जब पीड़़ितो ंने पुलिस स्टेशन मेें शिकायत दर््ज कराने का प्रयास किया तो पुलिस ने कोई 
कार््रवाई नही ंकी।357 भारत के सुप्रीम कोर््ट ने तब से राज्य सरकार से शिकायतो ंको दर््ज करने और जाचं करने मेें पुलिस की विफलता की व्याख्या 
करने का अनुरोध किया है। इसने मणिपुर पुलिस को हिसंा शुरू होने के बाद से दर््ज यौन हिसंा सहित 6,000 से अधिक हिसंा के मामलो ंके जवाब 
मेें की गई कार््रवाई का रिकॉर््ड प्रदान करने का भी आदेश दिया।358

इस क्षेत्र मेें हुई हिसंा के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप, 2023 मेें संयकु्त राष्टट्र विशेषज््ञोों  ने गंभीर चितंा व्यक्त की, विशेष रूप से “सभी आय ुवर््ग की 
सैकड़़ोों  महिलाओ ंऔर लड़कियो ंको निशाना बनाने वाली लैैंगिक-आधारित हिसंा, जो मुख्यतः कुकी जातीय अल्पसंख्यक की थी,ं” के संबंध मेें।359 
उन््होों ने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यको ंके खिलाफ हिसंा और दमन के कृत््योों  को सही ठहराने के लिए आतंकवाद विरोधी उपायो ंके दरुुपयोग 
के बारे मेें भी चितंा जताई है।360

347	 OMCT, मणिपुर मेें न्यायेतर हत्याओ ंपर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर््ट के मामले का अनुपालन किया जाना चाहिए, 26 सितंबर 2018
348	 अमेरिकी विदेश विभाग, भारत मेें मानवाधिकारो ंपर 2016 की रिपोर््ट, 2016, पृष्ठ 4. NHRC ने मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमेें सुश्री इरोम शर्मिला 

तक पहुुँच पर लगाए गए मनमाने प्रतिबंधो ंको तुरंत हटाने की मागं की गई है, 30 अक्टूबर 2013 
349	 HRW, भारत: शीर््ष अदालत ने मणिपुर हत्या जाचं का आदेश दिया, 15 जलुाई 2017 
350	 इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस््ट््स भारत: अधिकारियो ंको मणिपुर हत्याओ ंकी पूरी जाचं करनी चाहिए, 30 जलुाई 2017
351	 OMCT, मणिपुर मेें न्यायेतर हत्याओ ंपर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर््ट के मामले का अनुपालन किया जाना चाहिए, 26 सितंबर 2018
352	 OMCT, मणिपुर मेें न्यायेतर हत्याओ ंपर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर््ट के मामले का अनुपालन किया जाना चाहिए, 26 सितंबर 2018
353	 OMCT, भारत: मणिपुर मेें सुप्रीम कोर््ट के आदेश पर जाचं मेें नई देरी और पीड़़ित परिवारो ंके खिलाफ प्रतिशोध, 31 जनवरी 2019
354	 AI, भारत: अधिकारियो ंको मानवाधिकारो ंको बनाए रखना चाहिए और बीरेन सिहं के इस्तीफे के बाद मणिपुर मेें हिसंा को समाप्त करना चाहिए, 11 फरवरी 2025 
355	 BBC, मणिपुर हिसंा: क्या हो रहा है और क््योों, 20 जलुाई 2023. देखेें साथ ही, दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, “मणिपुर मेें 90 और CAPF जवानो ंकी तनैाती; जातीय 

हिसंा मेें कुल मौतो ंकी संख्या 258 पहुुँची: राज्य सुरक्षा सलाहकार, 22 नवंबर 2024 साथ ही देखेें HRW,“भारत: मणिपुर राज्य मेें नवीनीकृत जातीय हिसंा,” 14 
सितंबर 2024 

356	 द गार्जियन, मणिपुर मेें महिलाओ ंपर यौन हमले का वीडियो सामने आने के बाद मोदी बोले, 20 जलुाई 2023 
357	 BBC, नग्न हमले के वीडियो वाली मणिपुर की महिलाएं 'हार नही ंमानेेंगी', 10 नवंबर 2023
358	 BBC, मणिपुर: भारत के सुप्रीम कोर््ट ने वायरल हमले के वीडियो मेें महिलाओ ंकी याचिका सुनी, 31 जलुाई 2023 
359	 OHCHR, संयकु्त राष्टट्र विशेषज्ञ: मणिपुर, 4 सितंबर 2023
360	 OHCHR, संयकु्त राष्टट्र विशेषज्ञ: मणिपुर, 4 सितंबर 2023 

https://www.omct.org/en/resources/statements/historic-supreme-court-case-on-extrajudicial-killings-in-manipur-must-be-complied-with-and-implemented
https://www.state.gov/reports/2016-country-reports-on-human-rights-practices/india/
https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://www.hrw.org/news/2017/07/15/india-top-court-orders-manipur-killings-inquiry
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https://www.omct.org/en/resources/statements/historic-supreme-court-case-on-extrajudicial-killings-in-manipur-must-be-complied-with-and-implemented
https://www.omct.org/en/resources/statements/historic-supreme-court-case-on-extrajudicial-killings-in-manipur-must-be-complied-with-and-implemented
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-66260730
https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Nov/22/90-more-capf-troops-to-be-deployed-in-manipur-total-death-toll-of-ethnic-violence-at-258-state-security-advisor
https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Nov/22/90-more-capf-troops-to-be-deployed-in-manipur-total-death-toll-of-ethnic-violence-at-258-state-security-advisor
https://www.hrw.org/news/2024/09/14/india-renewed-ethnic-violence-manipur-state
https://www.hrw.org/news/2024/09/14/india-renewed-ethnic-violence-manipur-state
https://www.theguardian.com/world/2023/jul/20/modi-speaks-out-after-video-of-sexual-assault-on-women-in-manipur-emerges
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-67291370
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-66337284
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/india-un-experts-alarmed-continuing-abuses-manipur
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/india-un-experts-alarmed-continuing-abuses-manipur
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/02/india-authorities-must-uphold-human-rights-and-end-violence-in-manipur-following-biren-singhs-resignation/#:~:text=Since%20May%202023%2C%20more%20than,%2C%20attacked%2C%20looted%20and%20vandalised.
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यातना को वैध बनाना: राष्ट् रीय कानून ी ढांचा	
 

यातना-निरोधक मानको ंका प्रभावी रूप से घरेलू क़़ानूनो ंमेें समावेश और उनका व्यावहारिक प्रवर््तन, यातना और अन्य दरु्वव्यवहार को रोकने के 
लिए अत्यंत आवश्यक है। एक मज़बतू क़़ानूनी ढाचंा न केवल अत्याचारो ंको रोकता है, बल्कि जवाबदेही और पीड़़ितो ंको प्रतिकर सुनिश्चित करने 
के लिए आधार भी प्रदान करता है।

भारत ने अब तक UNCAT की पुष्टि नही ंकी है, स्वतंत्र यातना-विरोधी क़़ानून का अभाव है, मौजदूा क़़ानूनो ंमेें यातना को अपराध की श्रेणी मेें 
नही ंरखा गया है, और स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियो ंके लिए बनुियादी सुरक्षा उपायो ंको लागू करने मेें विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, कानून-
प्रवर््तन एजेेंसियो ंद्वारा बल के उपयोग — जिसमेें विरोध प्रदर््शनो ंकी पुलिसिगं भी शामिल है — को अतंरराष्ट्रीय मानको ंके अनुरूप पर््ययाप्त रूप 
से विनियमित करने वाले कोई भी क़़ानून या दिशानिर्देश मौजदू नही ंहैैं। अतंतः, आतंकवाद-रोधी क़़ानूनो ंका बार-बार उपयोग असहमति को 
दबाने और अल्पसंख्यको ंको उत्पीड़़ित करने के लिए किया जाता है। इन क़़ानूनी खामियो ंके कारण एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमेें यातना 
जारी रहती है। यह खंड भारत के क़़ानूनी ढाचें की उन प्रमुख कमियो ंकी पड़ताल करता है जो राज्य द्वारा व्यापक रूप से यातना के उपयोग मेें 
योगदान देती हैैं।
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भारत के नए नागरिकता क़़ाननू के ख़़िलाफ़ 2020 मेें हुए एक विरोध प्रदर््शन के दौरान बैरिकेड के पीछे 
तैनात दंगा-रोधी पुलिस बल। भारत मेें शातंिपूर््ण सभाओ ंपर की गई पुलिसिगं मेें बल के अत्यधिक 
उपयोग का दस्तावज़़ीकरण किया गया है, जहा ँअधिकारियो ं ने प्रदर््शनकारियो ंको हिसंक तरीक़़े  से 
तितर-बितर किया और उन्हहें डराया-धमकाया।
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UNCAT की पुष्टि करने और यातना को अपराध घोषित करने मेें विफलता
1997 मेें UNCAT पर हस्ताक्षर करने के बाद से अतंरराष्ट्रीय निकायो ंऔर राज््योों  के बार-बार आह्वान के बावजदू, भारत ने अभी तक संधि 
की पुष्टि नही ंकी है।361 जलुाई 2024 मेें, HRCttee ने ऐसा करने मेें भारत की निरंतर विफलता पर खेद व्यक्त किया362 और नवंबर 2022 
मेें भारत के चौथ ेUPR के दौरान, 31 राज््योों  ने UNCAT की पुष्टि की सिफारिश की।363फिर भी, भारत उन 21 देशो ंमेें से एक बना हुआ है 
जिन््होों ने संधि की पुष्टि नही ंकी है।

UNCAT की पुष्टि किए बिना भी, भारत यातना के पूर््ण निषेध से बंधा हुआ है। यह निषेध प्रथागत अतंरराष्ट्रीय कानून का एक अनिवार््य मानदंड 
है, जिसका अर््थ है कि संधि की पुष्टि की परवाह किए बिना यह राज््योों  पर बाध्यकारी है।364 यह निषेध अपमानजनक नही ंहै और इसे यदु्ध, यदु्ध 
के खतरे, आतंरिक राजनीतिक अस्थिरता, या किसी अन्य सार््वजनिक आपातकाल सहित किसी भी असाधारण परिस्थिति के तहत उचित नही ं
ठहराया जा सकता है।365

UNCAT से परे, यातना का निषेध नागरिक और राजनीतिक अधिकारो ंपर अतंर््रराष्ट्रीय वाचा (ICCPR) सहित कई अतंरराष्ट्रीय मानवाधिकार 
संधियो ंमेें स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है, जिसकी पुष्टि भारत ने की है। हालाकंि, भारत ने ICCPR की पुष्टि करत ेसमय प्रमख आपत्तिया ँदर््ज की, 
जिससे HRCttee - संधि की निगरानी संस्था - को व्यक्तिगत शिकायतो,ं पूछताछ, या मानवाधिकार उल्लंघनो ंके संबंध मेें अतंरराज्यीय संचार 
पर विचार करने से रोका गया।366 घरेलू जवाबदेही के रास््तोों  की अपर््ययाप्तता को देखत ेहुए, ये आपत्तिया ँपीड़़ितो ंऔर जीवित बचे लोगो ंकी न्याय 
तक पहुुंच को काफी सीमित करत ेहैैं। भारत ने UNCAT पर हस्ताक्षर करत ेसमय भी इसी तरह की व्यक्त की थी3ं67, जिसके बारे मेें विशेषज््ञोों  
ने चेतावनी दी कि यह भविष्य के अनुसमर््थन के प्रभाव को सीमित करेगा।368

UNCAT की पुष्टि करने के लिए UPR की सिफारिशो ंको लागू करने के लिए सहमत होने के बावजदू, भारत सरकार ने ऐसा नही ंकिया है, 
और अपनी देरी को सही ठहराने का बार-बार प्रयास किया है। अगस्त 2022 मेें, भारत ने दावा किया कि:

भारत का विधि आयोग अनुसमर््थन प्रक्रिया को पूरा करने से पहले घरेलू कानून मेें आवश्यक परिवर््तनो ंकी जाचं कर रहा है। 
हालाकंि, मौजदूा कानूनी ढाचंा, जैसे कि भारत के संविधान, भारतीय दंड संहिता, और दंड प्रक्रिया संहिता सहित अन्य के 
प्रावधान, किसी भी प्रकार की यातना और क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ पर््ययाप्त सुरक्षा की 
गारंटी देत ेहैैं।369

ये औचित्य निराधार प्रतीत होते हैैं। जैसा कि इस रिपोर््ट मेें प्रलेखित उल्लंघन प्रदर्शित करत ेहैैं, मौजूदा ढाचें और उनके प्रवर््तन की कमी यातना 
को रोकने और उसका जवाब देने मेें अपर््ययाप्त या अनुपयकु्त साबित हुई है। इसके बजाय, सरकार की अनिच्छा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी 
से जडु़़ी हुई प्रतीत होती है, जो संभवतः अतंरराष्ट्रीय जाचं के प्रति उसके व्यापक प्रतिरोध से उत्पन्न होती है। यह न केवल ICCPR के प्रति उसके 
आपत्तियो ंमेें बल्कि स्वतंत्र जाचं की अनुमति देने से उसके लंब ेसमय से इनकार मेें भी स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, यातना पर संयकु्त राष्टट्र के विशेष 
प्रतिवेदक ने पहली बार 1999 मेें देश के दौरे का अनुरोध किया था और तब से कम से कम आठ फॉलो-अप अनुरोध भेज ेहैैं - फिर भी भारत 

361	 HRC, यनूिवर््सल पीरियोडिक रिव्यू पर वर्ककिंग ग्रुप की रिपोर््ट, 17 जलुाई 2017 पैरा 33, 161.5-29, and 161.74 
362	 HRCttee, समापन टिप्पणिया ं2024, 25 जलुाई 2024 
363	 HRC, भारत का यनूिवर््सल पीरियोडिक रिव्यू, चौथा चक्र: सिफारिशो ंका मैट््ररिक्स, [n.d]. लीफलेट, भारत द्वारा मानवता के खिलाफ या यातना निषेध कन्ववेंशन 

(UNCAT) को अनुमोदित करने से लगातार इनकार करना तर््कह ीन है, 21 नवंबर 2022। देखेें: OHCHR, UPR के चौथ ेचक्र के परिणाम के प्रकाश मेें 
टिप्पणिया,ँ 17 जलुाई 2023, जिसमेें 2017 की UPR मेें 30 राज््योों  ने भारत को UNCAT अनुमोदन की सिफारिश की थी। देखेें HRW, भारत: प्रमुख संयकु्त 
राष्टट्र मानवाधिकार सिफारिशो ंकी अनदेखी, 21 सितंबर 2017

364	 यातना पर विशेष प्रतिवेदक (SRT), जुआन ई. मेेंडेज़ ने 2014 मेें ‘क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार ’की अनिवार््य स्थिति को स्वीकार किया था (देखेें: 
UNHRC, विशेष रिपोर््टर की रिपोर््ट – यातना और अन्य क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर, जआुन ई. मेेंडेज़ – घाना मिशन (रिपोर््ट ऑफ़ द 
SRT ऑन मिशन टू घाना), 5 मार््च 2014, UN Doc. A/HRC/25/60/Add.1, पैरा 40)। इस स्थिति को इंटर-अमेरिकन मानवाधिकार न्यायालय द्वारा 
भी मान्यता दी गई है (देखेें: लोरी बरेेेंसन-मेहिया बनाम पेरू, केस नंबर 119, 25 नवंबर 2004, पैरा 100) और न्यायालय की न्यायशास्त्र पर टिप्पणी मेें भी (देखेें: 
असोसिएशन फॉर द प्रिवेेंशन ऑफ टॉर््चर (APT) और सेेंटर फॉर जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ (CEJIL), टॉर््चर इन इंटरनेशनल लॉ: ए गाइड टू ज्यूरिसप्रूडेेंस, 2008, 
पृ. 113) 

365	 UNCAT, अनुच्छेद 2.2; CAT, सामान्य टिप्पणी संख्या 2, 24 जनवरी 2008, पैरा 3. RIG, पैरा 9 और 11। देखेें HRCttee, सामान्य टिप्पणी  20: अनुच्छेद 
7 (यातना या अन्य क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड का निषेध) (सामान्य टिप्पणी 20), 10 मार््च 1992, पैरा 3 

366	 संयकु्त राष्टट्र संधि निकाय डेटाबसे: भारत की अनुसमर््थन स्थिति, 5 दिसंबर 2024 को एक्सेस किया गया
367	 भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार््ययान्वयन, अक्टूबर 2017, पृष्ठ 4
368	नि त्या रामकृष्णन, हिरासत मेें: कानून, दंडमक्ति और दक्षिण एशिया मेें कैदि यो ंके साथ दरु्वव्यवहार, 10 अप्रैल 2019, अध्याय 2
369	 संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद के प्रस्तावो ंके अनुसरण मेें प्रस्तुत भारत की राष्ट्रीय रिपोर््ट, 17 अगस्त 2022, पैरा 54
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सरकार की ओर से प्रतिक्रिया अभी भी लंबित है।370 मई 2025 तक, संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार विशेषज््ञोों  द्वारा कुल 18 लंबित यात्रा अनुरोध हैैं, 
जिन पर भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही ंमिली है।371

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी यातना को अपराध घोषित करने वाले घरेलू कानून को पारित करने मेें विफलता का एक महत्वपूर््ण कारण प्रतीत 
होती है। सबसे महत्वपूर््ण प्रयास 2010 मेें 'यातना निवारण विधयेक' के साथ आया था। विधयेक को 26 अप्रैल 2010 को भारतीय संसद के 
निचले सदन लोकसभा मेें पेश किया गया था और बाद मेें इसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा मेें भेजा गया, जहा ंअधिकाशं राज््योों /केें द्र शासित 
प्रदेशो ंने विधयेक को प्रवर समिति के पास भेजने का समर््थन किया।372 इसके बाद इसे राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा गया, जिसने कई 
संशोधनो ंका प्रस्ताव रखा।373 हालाकंि, अंततः अपने कार््यकाल के अतं मेें लोकसभा के विघटन के साथ विधयेक समाप्त हो गया।374

2017 मेें, एक और प्रयास किया गया जब एक निजी सदस्य विधयेक - जो कि यातना निवारण विधयेक भी था - संसद मेें पेश किया गया।375 
हालाकंि, यह सरकार का समर््थन हासिल करने मेें विफल रहा और इसे अधिनियमित नही ंकिया गया।376 

यातना विरोधी कानून पारित करने मेें बार-बार की विफलता को इस दावे से उचित ठहराया गया है कि भारत के मौजूदा कानून पहले से ही पर््ययाप्त 
सुरक्षा प्रदान करत ेहैैं। सरकार ने एक अलग कानून की अनावश्यकता के प्रमाण के रूप मेें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और संवैधानिक 
सुरक्षा के प्रावधानो ंकी ओर इशारा किया है।377

2023 मेें, औपनिवेशिक यगु के अधिनियमो ंको बदलने के लिए भारत मेें तीन नए आपराधिक कानून बनाए गए, जो भारतीय आपराधिक न्याय 
प्रणाली मेें बदलाव को चिह्नित करत ेहैैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) को भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलने के लिए अधिनियमित किया 
गया था; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अधिनियमित किया गया था; और भारतीय साक्ष्य 
अधिनियम (BSA) ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया।

हालाकँि, ये सुधार भी यातना को एक स्वतंत्र अपराध बनाने मेें विफल रह।े BSA की साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) के समान बने रहने 
के लिए आलोचना की गई है, और BNS की लोक सेवको ंद्वारा किए गए अपराधो ंके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने मेें विफल रहने और अन्य 
गंभीर कमियो ंके लिए आलोचना हुई है।378 उदाहरण के लिए, जबकि "राजद्रोह" के औपनिवेशिक अपराध को हटा दिया गया है, BNS मेें 
संबंधित प्रावधान ने एक अलग नाम से राजद्रोह का एक नया, व्यापक अपराध बनाया है: "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे मेें 

370	 OHCHR, 1998 से मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओ ंके देश के दौरे देखेें, [n.d]. देखेें: भारत, 6 दिसंबर 2024 तक
371	 OHCHR, मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओ ं(Special Procedures) के देश के दौरे, [n.d]
372	 राज्यसभा चयन समिति, समिति रिपोर््ट यातना निवारण विधयेक 2010, दिसंबर 2010, पृष्ठ iv 
373	 चयन समिति ने कई प्रावधानो ंकी पहचान की जो UNCAT मानको ंको पूरा नही ंकरत ेथ।े उदाहरण के लिए, विधयेक ने यातना के उद्देश्य को केवल ‘स्वीकारोक्ति 

प्राप्त करन े’तक सीमित कर परिभाषित किया, जबकि दंड, दबाव, डराने-धमकाने या भेदभाव जैसे अन्य उद्देश्य को नजरअदंाज किया। इसके अलावा, इसने जवाबदेही 
पर प्रक्रियात्मक बाधाएँ लगाईं, जिसके तहत अपराधियो ंपर मुकदमा चलाने से पहले ‘संबंधित प्राधिकरण ’(राज्य या केें द्र सरकार) की पूर््व अनुमति आवश्यक थी और 
शिकायत दर््ज करने की समयसीमा केवल छह महीने तक सीमित कर दी गई। जबकि चयन समिति ने संशोधनो ंकी सिफारिश की, राष्ट्रीय विशेषज्ञ और प्रैक्टिशनर अभी 
भी चितंित थ ेकि महत्वपूर््ण अतंराल और कमी को संबोधित नही ंकिया गया। देखेें: नित्या रामाकृष्णन, इन कस्टडी: लॉ, इम्प्युनिटी एंड प्रिज़नर एब्यूज़ इन साउथ एशिया, 
2013, पृ. 62 

374	 NHRC, वार्षिक रिपोर््ट 2019-20, 2019, पृष्ठ 40-41
375	ह ालाकंि इस विधयेक ने यातना की परिभाषा का विस्तार किया और दंड, डराने-धमकाने या दबाव को यातना के उद्देश््योों  के रूप मेें स्वीकार किया, लेकिन इसने 

भेदभावपूर््ण यातना को मान्यता नही ंदी और अन्य मुद््दोों  को संबोधित नही ंकिया, जैसे अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए पूर््व अनुमति की आवश्यकता और मामलो ं
की रिपोर््ट करने की छह महीने की समयसीमा। देखेें: भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार््ययान्वयन, अक्टूबर 2017 

376	 यातना को अपराध मानने के अन्य कम प्रमुख प्रयास भी असफल रहे हैैं, जिनमेें 2018 मेें Prevention of Torture Bill का पुनः प्रस्तुत करना, 2020 मेें 
आपराधिक संहिता मेें संशोधन के प्रस्ताव, और 2021 मेें Prevention of Torture and Atrocities (By Public Servants) Bill शामिल हैैं, जिनकी 
प्रगति पर कोई अपडेट नही ंहै। एक और छूटी हुई संभावना पुराने विधायी ढाचें के रूप मेें थी, जो औपनिवेशिक काल से आपराधिक कानून और प्रक्रिया मेें लागू 
था। देखेें: NHRC, वार्षिक रिपोर््ट 2019-20, [n.d], [4.9-4.14] पर; नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टॉर््चर, भारतीय दंड संहिता मेें यातना के अपराधो ंको जोड़ने 
की अनिवार््यता, 18 अगस्त 2020. द पोलिस प्रोजेक्ट, ज्यूडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इन केसिस ऑफ कस्टोडियल डेथ््स इन इंडिया (2015-
2016), 2022; नेशनल लॉ स्कू ल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, भारतीय न्याय संहिता: डिकोलोनाइजिगं ऑर रिइंफोर्ससिंग कॉलोनियल आइडियाज, 25 जनवरी 2024. 
एक पूर््व असफल प्रयास मेें राष्ट्रीय आयोग द्वारा संविधान के कार््यपद्धति की समीक्षा के लिए सिफारिशेें शामिल थी,ं जिसमेें संविधान के अनुच्छेद 21 मेें संशोधन कर 
यातना और क्रू र, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर एक खंड शामिल करने का प्रस्ताव था, जिसे कभी लागू नही ंकिया गया। देखेें:डिपार््टमेेंट ऑफ 
लीगल अफेयर््स, रिपोर््ट ऑफ़ द नेशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्ककिंग ऑफ़ द कॉन्स्टीट्यूशन, वॉल्यूम I, चैप्टर 3: फंडामेेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प््रििंसिपल्स एंड फंडामेेंटल 
ड्यूटीज, पैरा 3.9

377	 संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद कार््य समूह ऑन द यनूिवर््सल पिरियॉडिक रिव्यू, भारत राष्ट्रीय रिपोर््ट जो मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 5/1 और 16/21 के अनुसार 
प्रस्तुत की गई, इकतालीसवी ंसत्र, 17 अगस्त 2022, A/HRC/WG.6/IND/1, पैरा 54

378	 पीयसूीएल, एक वास्तविक पुलिस शासन को एक कानूनी पुलिस राज्य मेें बदलना: 3 नए आपराधिक कानूनो ंकी आलोचना, 11 जुलाई 2024 
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https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2010/Select_Committee_Report_Prevention_of_Torture_Bill_2010.pdf
https://nhrc.nic.in/404
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081620.pdf
https://nhrc.nic.in/404
http://www.uncat.org/resources/the-indispensability-of-adding-offences-of-torture-in-indian-penal-code/
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डालने वाला कार््य”।379 इससे उन कृत््योों  के लिए असहमति जताने वालो ंका अपराधीकरण हुआ है "जो अन्यथा अपने आप मेें गैर-आपराधिक 
कृत्य हो सकते हैैं”।380 जैसा कि अगले भाग मेें बताया गया है, BNSS के संबंध मेें भी चितंाएं उठाई गईं हैैं।381

जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यातना के कृत्य जीवन और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करत े
हैैं,382 इसके घरेलू ढाचें मेें यातना के लिए एक विशिष्ट आपराधिक अपराध का अभाव है। यातना की श्रेणी मेें आने वाले कुछ कृत््योों  पर BNS मेें 
अन्य सामान्य अपराधो ंके तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसे:

•	 कबलूनामा वसूलने या संपत्ति की बहाली के लिए मजबरू करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुुंचाना;383

•	 कबलूनामा वसूलने के लिए गलत तरीके से कैद करना;384 और
•	 महिलाओ ं के खिलाफ "क्रू रता" (केवल तभी जब महिला के पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा की गई हो)।385

अन्य कृत््योों  पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम (2015) की धारा 3 के तहत मुकदमा 
चलाया जा सकता है, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ किए जाने पर कई कृत््योों  के लिए सजा का प्रावधान 
करता है।386

हालाकँि, भारत के कानूनी ढाचें मेें यातना के एक विशिष्ट आपराधिक अपराध की कमी, यातना के कृत््योों  को उचित रूप से वर्गीकृत करने और 
उचित गंभीरता के साथ व्यवहार करने से रोकती है। अपराधीकरण की कमी का मतलब यह भी है कि यातना के मामलो ंका कोई आधिकारिक 
रिकॉर््ड नही ंहै, जैसा कि इस रिपोर््ट मेें पहले बताया गया है। इसके अतिरिक्त, "चोट" और "गंभीर चोट" की परिभाषाएं अदालतो ंद्वारा विभिन्न 
व्याख्याओ ंके लिए खुली रही हैैं और असंगत रूप से लागू की गई हैैं। स्पष्ट अपराधीकरण के बिना, अपराधियो ंको बहुत कम जवाबदेही का सामना 
करना पड़ता है, और जीवित बचे लोग यातना के लिए उचित क्षतिपूर्ति से वंचित रह जाते हैैं, जैसा कि अतंरराष्ट्रीय कानून द्वारा आवश्यक है।

इस रिपोर््ट मेें जाचें गए संदर््भ मेें, राजनीतिक प्रतिरोध ने एक भूमिका निभाई है, इस चितंा के साथ कि एक मजबतू यातना विरोधी कानून कानून 
प्रवर््तन और सुरक्षा बलो ंको अधिक जाचं और जवाबदेही के दायरे मेें ला सकता है।387 नतीजतन, सरकार ने यातना के व्यापक उपयोग के बढ़त े
सबतूो ंके बावजदू, यातना को अपराध घोषित करने की दिशा मेें ठोस कदम उठाने से लगातार परहेज किया है।

काननूी सुरक्षा उपायो ंको लागू करने मेें विफलता
अतंरराष्ट्रीय कानून और मानक उन व्यक्तियो ंके लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करत ेहैैं जो अपनी स्वतंत्रता से वंचित हैैं, जो न्याय के प्रशासन और 
यातना की रोकथाम दोनो ंके लिए महत्वपूर््ण हैैं। UNCAT और प्रासंगिक टिप्पणी से पता चलता है कि हिरासत के शुरुआती घंटो ंऔर दिनो ंमेें 
कानूनी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायो ंका पालन करना यातना के जोखिम को कम करने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाता है।388

भारतीय कानून, जिसमेें BNSS (जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली) शामिल है, मेें स्वतंत्रता से वंचित लोगो ंके लिए कई सुरक्षा उपाय 
शामिल हैैं। इनमेें कानूनी वकील तक पहुुंच का अधिकार, पुलिस स्टेशनो ंमेें गिरफ्तारी की रिकॉर्डडिंग, गिरफ्तारी के कारणो ंकी सूचना पाने का 

379	 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, धारा 152 पहले भारतीय दंड संहिता, धारा 124A। देखेें: कॉमन कॉज तीन नए आपराधिक कानून, जलुाई-सितंबर 2024. 
देखेें: AI, भारत: अधिकारियो ंको तत्काल दमनकारी नए आपराधिक कानूनो ंको रद्द करना चाहिए, 1 जलुाई 2024 

380	 AI, भारत: अधिकारियो ंको 'अनुचित' जाचं को तुरंत समाप्त करना चाहिए और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को रिहा करना चाहिए, 19 मई 2025, 19 मई 
2025. कॉमन कॉज तीन नए आपराधिक कानून, जलुाई-सितंबर 2024. p4 

381	 कॉमन कॉज, तीन नए आपराधिक कानून, जलुाई-सितंबर 2024
382	 भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार््ययान्वयन, अक्टूबर 2017, पृष्ठ 37. देखेें: सुप्रीम कोर््ट का मामला डी के बासु बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, 1997 1 SCC 

416 
383	 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, धारा 120. पूर््व मेें भारतीय दंड संहिता, धारा 330-331
384	 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, धारा 126-127. पूर््व मेें भारतीय दंड संहिता, धारा 348, 503 
385	 नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टार््चर भारतीय दंड संहिता मेें यातना के अपराध जोड़ने की अनिवार््यता, 18 अगस्त 2020, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, धारा 80, 

पूर््व मेें भारतीय दंड संहिता, धारा 498A
386	 CHRI, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम,1995, जैसा कि 2015 मेें संशोधित किया गया: एक 

मार््गदर्शिका, 2018. देखेें: नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टार््चर भारतीय दंड संहिता मेें यातना के अपराध जोड़ने की अनिवार््यता, 18 अगस्त 2020 
387	 द लीफलेट, उचित संदेह से परे गलत काम साबित करने की मजबरूी का अभाव सुरक्षा कानूनो ंकी स्थायी अपील के केें द्र मेें है, 10 नवंबर 2022 
388	 UNCAT अनुच्छेद 11 CAT, कैदीयो ं के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियमो ंकी समीक्षा पर यातना के खिलाफ समिति के टिप्पणिया,ँ 28 मार््च 2014, 
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अधिकार और परिवार के सदस्य या तीसरे व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान की सूचना देने का अधिकार, गिरफ्तारी पर एक स्वतंत्र 
चिकित्सा परीक्षा का अधिकार, और गिरफ्तारी के 24 घंटो ंके भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार शामिल है।389

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत मेें लिए गए व्यक्तियो ंके अधिकारो ंकी रक्षा के लिए सुरक्षा उपायो ंको और विकसित किया है।390 पिछले 
दशको ंमेें हिरासत मेें मौत और यातना को चुनौती देने वाली कई याचिकाओ ंके जवाब मेें,सुप्रीम कोर््ट ने कई दिशानिर्देश जारी किए,391 जिसमेें 
सभी पुलिस स्टेशनो ंमेें सीसीटीवी कैम रे लगाने का निर्देश शामिल है। जबकि समाचार रिपोर्टटें संकेत देती हैैं कि, नवंबर 2024 तक, भारत मेें कई 
पुलिस स्टेशनो ंने सीसीटीवी कैम रे लगा दिए हैैं,392  हिरासत मेें यातना और न्यायेतर हत्याओ ंके मामलो ंकी व्यापकता - जैसा कि इस रिपोर््ट मेें 
प्रलेखित है - इस उपाय के पूर््ण कार््ययान्वयन और प्रभाव पर सवाल उठाती है।

इसके अतिरिक्त, BNSS की पुलिस अधिकार का विस्तार करने, पुलिस हिरासत पर सीमाओ ंको कमजोर करने और जमानत के प्रावधानो ंको 
सख्त करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता कमजोर हुई है और पुलिस की ज्यादतियो ंके खिलाफ सुरक्षा 
कम हुई है।393 उदाहरण के लिए, BNSS अब पुलिस हिरासत को 15 दिनो ंतक सीमित नही ंकरता है और इसे हिरासत के पहले 40 या 60 
दिनो ंके भीतर किसी भी समय अधिकृत करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि केवल गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिनो ंके भीतर, जैसा 
कि पिछली दंड प्रक्रिया संहिता के तहत था।394 पुलिस हिरासत मेें यह बदलाव "यातना और अन्य दरु्वव्यवहार के लिए एक उपजाऊ प्रजनन स्थल 
प्रदान करता है"।395

राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ सुरक्षा उपायो ंके अस्तित्व के बावजदू, REDRESS द्वारा भारत मेें कई विशेषज्ञ वकीलो ंऔर शोधकर््तताओ ंके साथ 
परामर््श से पता चलता है कि कानूनी ढाचें - नए आपराधिक कानूनो ंसहित - और जमीन पर अभ्यास के बीच का अतंर बहुत है। उदाहरण के 
लिए, हालाकंि एक मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया का निरीक्षण करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि व्यक्ति की आगे की 
हिरासत उचित है या नही,ं व्यवहार मेें, यह सुरक्षा उपाय एक अतिभारित मजिस्ट्रेट प्रणाली द्वारा सारहीन कर दिया गया है जो अक्सर उनके सामने 
आए मामले और हिरासत दस्तावेजो ंकी पर््ययाप्त जाचं करने मेें विफल रहती है।396

संयकु्त राष्टट्र के निकायो ंऔर विशेषज््ञोों  द्वारा भी व्यवहार मेें ऐसे सुरक्षा उपायो ं के कार््ययान्वयन की कमी को नोट किया गया है। 2024 मेें, 
HRCttee ने पुलिस अधिकारियो ंद्वारा अपनी पहचान बताए बिना या गिरफ्तारी वारंट प्रस्तुत किए बिना व्यक्तियो ंको मनमाने ढंग से गिरफ्तार 
या हिरासत मेें लिए जाने की रिपोर्टटों पर चितंा व्यक्त की।397 इसने आपराधिक अपराधो ंके आरोपी व्यक्तियो ंके लिए कानूनी सहायता तक सीमित 
पहुुंच पर भी प्रकाश डाला, खासकर पुलिस स्टेशनो ंमेें।398 अन्य चितंाओ ंमेें लंबी (मुक़दमे से पहले) हिरासत, महत्वपूर््ण न्यायिक देरी और लंबित 
मामलो ंका बोझ, साथ ही बंदियो ंके लिए चिकित्सा सेवाओ,ं पारिवारिक संपर््क , कानूनी वकील और - विदेशी नागरिको ंके लिए - राजनयिक या 
कासुंलर सहायता तक अपर््ययाप्त पहुुंच शामिल थी।399 2024 मेें, संयकु्त राष्टट्र के विशेषज््ञोों  ने भारत से गिरफ्तारी, पूछताछ और हिरासत से संबंधित 
अपने नियमो ंऔर प्रक्रियाओ ंकी समीक्षा करने का आह्वान किया।400

यातना के खिलाफ एक और महत्वपूर््ण सुरक्षा उपाय के रूप मेें, अतंरराष्ट्रीय कानून कानूनी कार््यवाही मेें यातना और दरु्वव्यवहार के माध्यम से प्राप्त 
सबतूो ंको प्रतिबंधित करता है। इस बहिष्करण नियम का उद्देश्य यातना के उपयोग को हतोत्साहित करना है और इसके लगातार उद्देश््योों  मेें से 
एक को कमजोर करना है: कबलूनामा निकालना।401 भारत का BSA प्रदान करता है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना पुलिस अधिकारी को 
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या पुलिस हिरासत मेें किए गए कबलूनामे,402 साथ ही प्रलोभन या धमकी के माध्यम से प्राप्त कबलूनामे, आपराधिक कार््यवाही मेें अस्वीकार््य 
हैैं।403 हालाकंि, व्यवहार मेें इसका लगातार पालन नही ंकिया जाता है।404 इसके अलावा, स्वीकार््यता पर इन प्रतिबंधो ंको दरकिनार करने के लिए 
अक्सर BSA की अन्य धाराओ ंका उपयोग किया जाता है।405 उदाहरण के लिए, हालाकंि BSA की धारा 23 पुलिस अधिकारियो ंको दिए गए 
कबलूनामे को अस्वीकार््य बनाती है, यह ऐसे कबलूनामे के परिणामस्वरूप बरामद की गई सामग्री के प्रवेश की अनुमति देती है।406 इसने कथित 
तौर पर कबलूनामा निकालने के लिए यातना के उपयोग को प्रोत्साहित किया है,407 एक ऐसा अभ्यास जिसे इस रिपोर््ट मेें शामिल किए गए कई 
प्रलेखित मामलो ंद्वारा प्रमाणित किया गया है।

वास्तव मेें, नेशनल लॉ यनूिवर्सिटी, दिल्ली मेें सेेंटर ऑन द डेथ पेनल्टी द्वारा 2017 के एक अध्ययन मेें मृत्युदंड और, अधिक व्यापक रूप से, 
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर््व न्यायाधीशो ंका साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन के अनुसार, "भारतीय 
आपराधिक न्याय प्रणाली मेें यातना के प्रचलन पर चर््चचा करने वाले 39 पूर््व न्यायाधीशो ंमेें से 38 का मानना था कि यह बड़़े पैमाने पर है"।408

सशस्त्र बलो ंके हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाला काननू
जैसा कि इस रिपोर््ट के 'विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें यातना' खंड मेें बताया गया है, सशस्त्र बलो ंको दी गई विशेष शक्तियो ंके शासन वाले क्षेत््रोों  मेें रहने वाले 
व्यक्ति यातना के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित हैैं।409 AFSPA सशस्त्र बलो ंको राज्य या केें द्र सरकारो ंद्वारा “अशातं” घोषित क्षेत््रोों  मेें गिरफ्तारी, 
तलाशी और घातक बल का उपयोग करने के व्यापक और अनियंत्रित अधिकार प्रदान करता है।410 इसके अलावा, क्षेत्र-विशिष्ट कानून जैसे 
कि सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें AFSPA के प्रावधानो ंको प्रतिबिबंित और सुदृढ़ करते हैैं।411

‘अशातं क्षेत््रोों ’ का पदनाम व्यापक और अस्पष्ट मानदंडो ंका उपयोग करत ेहुए सरकार के विवेक पर आधारित है।412 उदाहरण के लिए, जम्मू 
और कश्मीर मेें, "भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने" या "भारतीय ध्वज का अपमान करने"413  के अस्पष्ट आधारो ंपर सशस्त्र बलो ंको व्यापक 
अधिकार दिए गए हैैं।यह अस्पष्ट भाषा गतिविधियो ंकी एक विस्तृत श््रृृंखला को शामिल कर सकती है और संवैधानिक अधिकारो ंके व्यापक 
उल्लंघन का कारण बनी है। जैसा कि 'विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें यातना' खंड मेें बताया गया है, AFSPA ने सशस्त्र बलो ंको दंडमक्ति के साथ व्यापक 
हत्याएं और यातनाएं करने मेें सक्षम बनाया है।414

AFSPA के तहत, किसी भी कमीशन अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर-कमीशन अधिकारी, या समकक्ष रैैंक के पास समूह समारोहो ंपर प्रतिबंध 
का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियो ंके खिलाफ गोलीबारी का उपयोग करने का अधिकार है।415 कानून इन अधिकारियो ंको इमारतो ंको नष्ट करने, 
बिना वारंट के गिरफ्तारी करने और बिना वारंट के संपत्तियो ंकी तलाशी लेने का अधिकार भी देता है। सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष 
अधिकार अधिनियम संदिग््धोों  को ले जाने के संदेह वाले वाहनो ंया जहाजो ंकी तलाशी और जब्ती की भी अनुमति देता है।416

402	 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023, धारा 23 पूर््व मेें भारत साक्ष्य अधिनियम, 1872, धाराएँ 25–26 
403	 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023, धारा 23 पूर््व मेें भारत साक्ष्य अधिनियम, 1872, धाराएँ 24
404	 नेशनल लॉ यनूिवर्सिटी, दिल्ली - सेेंटर ऑन द डेथ पेनाल्टी, मैटर््स ऑफ जजमेेंट, अक्टूबर 2017, पृष्ठ 26-34
405	 यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत लागू था और BSA के तहत भी लागू रहता है 
406	 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023, धारा 23 पूर््व मेें भारत साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 27
407	 आर्टिकल 14, पुलिस यातना और भारत की ट्रुथ मशीनेें, 10 अगस्त 2020; CNN, भारतीय पुलिस न्याय पाने के लिए हिसंा को शॉर््टकट की तरह इस्तेमाल करती 

है — और इसका सबसे ज़््यादा भार सबसे गरीब लोग उठात ेहैैं, 3 दिसंबर 2020; देखेें: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आपराधिक अपीलीय अधिकार-क्षेत्र, आशीष 
जैन बनाम मरकन्द सिहं 2019 (3) SCC 770, 14 जनवरी 2019, पैरा 21–22, जिसमेें उल्लेख किया गया है कि यदि स्वीकारोक्ति “अनुचित दबाव और जाचं 
अधिकारी के दबाव मेें दी गई हो, जैसा कि वर््तमान मामले मेें है, तो ऐसी स्वीकारोक्ति से प्राप्त होने वाली बरामदगी का साक्ष्य मूल्य शून्य हो जाता है।”

408	 नेशनल लॉ यनूिवर्सिटी, दिल्ली - सेेंटर ऑन द डेथ पेनाल्टी, मैटर््स ऑफ जजमेेंट, अक्टूबर 2017, पृष्ठ 26 
409	 AI, आर््म््ड फोर्सेज स्पेशल पावर््स एक्ट: भारत मेें मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक नया विवाद, 24 जनू 2014 
410	 द पब्लिक स्फीयर जर््नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आर््म््ड फोर्सेज स्पेशल पावर््स एक्ट (AFSPA): मारने के लिए कानूनी दंडमक्ति, 2022 
411	 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990
412	 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990 
413	 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990
414	 जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS), यातना, 20 मई 2019
415	 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990, धारा 4
416	 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990, धारा 4
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दशको ंसे, राष्ट्रीय417 और अतंरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनो4ं18, राष्ट्रीय विधायी समितियो,ं क्षेत्रीय राजनेताओ4ं19, कानूनी मामलो ंऔर राष्ट्रीय 
मीडिया420 ने इन शक्तियो ंके हानिकारक प्रभाव को उजागर करने और AFSPA को निरस्त करने की वकालत करने की मागं की है।421 संयकु्त 
राष्टट्र मानवाधिकार तंत््रोों  ने भी AFSPA मेें संशोधन या इसे निरस्त करने की सिफारिश की है।422 जबकि कुछ पूर्वोत्तर राज््योों  के हिस््सोों  मेें जहा ं
इसे शुरू मेें लगाया गया था, वहा ंसे कई AFSPA ढाचें पूरी तरह या आशंिक रूप से हटा दिए गए हैैं, सरकार द्वारा इन आह्वानो ंपर पूरी तरह से 
विचार किया जाना बाकी है।423 उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2024 मेें, सरकार ने असम के कुछ हिस््सोों  मेें AFSPA को और छह महीने के लिए 
बढ़़ाने का फैसला किया, जहा ंयह 1990 से प्रभावी है।424 नवंबर 2024 मेें, चल रही अतंर-सापं्रदायिक हिसंा के जवाब मेें केें द्र सरकार द्वारा 
मणिपुर के कुछ हिस््सोों  मेें AFSPA के आवेदन को नवीनीकृत किया गया।425

इस संदर््भ मेें, सशस्त्र बलो ंद्वारा किए गए उल्लंघनो ंके लिए जवाबदेही अत्यंत सीमित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 19 
के तहत, NHRC के पास सशस्त्र बलो ंद्वारा किए गए दरु्वव्यवहारो ंकी जाचं करने की सीमित शक्तिया ंहैैं, जिससे इन दरु्वव्यवहारो ंके दंडमक्ति के 
साथ होने की संभावना और भी अधिक हो जाती है।426 उदाहरण के लिए, 2016 मेें, मीडिया ने बताया कि कश्मीर के एक गावँ पर आधी रात को 
हुई छापेमारी के दौरान भारतीय सेना ने 32 वर्षीय लेक्चरर शब्बीर अहमद मंगू को पीट-पीट कर मार डाला, जिसमेें 50 अन्य लोगो ंने गंभीर चोटो ं
की सूचना दी।427 एक पुलिस जाचं ने कथित तौर पर शामिल 23 सेना कर्मियो ंपर मुकदमा चलाने की सिफारिश की। हालाकँि, ऐसे अभियोजनो ं
के लिए पूर््व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जो हमारी जानकारी के अनुसार, आज तक नही ंदी गई है।428

आतंकवाद विरोधी काननू
भारत का मुख्य संघीय आतंकवाद विरोधी कानून UAPA है, जिसे मूल रूप से 1967 मेें अधिनियमित किया गया था, और बाद मेें 2004, 
2008, 2013 और 2019 मेें संशोधित किया गया।429 UAPA के 2004 के संशोधन से पहले, आतंकवाद विरोधी प्रयास मुख्य रूप से दो 
कानूनो ं द्वारा शासित थ:े आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधिया ं (रोकथाम) अधिनियम (TADA) 1987 और आतंकवाद रोकथाम 
अधिनियम (POTA) 2002।430 दोनो ंकानूनो ंकी आतंकवाद विरोधी अभियानो ंके दौरान गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनो ंको सक्षम करने के 
लिए आलोचना की गई थी। हालाकँि अतंतः उन्हहें निरस्त कर दिया गया, लेकिन उनके कई समस्याग्रस्त प्रावधानो ंको UAPA के संशोधनो ंके 
माध्यम से फिर से पेश किया गया है।431

UAPA मेें अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक प्रावधान हैैं जो हिरासत मेें यातना सहित मानवाधिकारो ंके उल्लंघन को सक्षम करत ेहैैं, शिथिल 
परिभाषित परिस्थितियो ंमेें मनमानी गिरफ्तारी और लंबी हिरासत की अनुमति देत ेहैैं।432 व्यक्तियो ंको "गैरकानूनी" के रूप मेें वर्गीकृत गतिविधियो ं
मेें शामिल होने या "गैरकानूनी संबद्धता" के लिए हिरासत मेें लिया जा सकता है। गैरकानूनी गतिविधियो ंमेें अलगाव के लिए समर््थन व्यक्त करना, 
भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने या बाधित करने या बाधित करने का इरादा रखने वाले आचरण मेें शामिल होना, या 
"जो भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बनता है या पैदा करने का इरादा रखता है" शामिल हो सकता है।433 इन प्रावधानो ंसे दरुुपयोग होता 
है और इनका उपयोग संरक्षित भाषण और असहमति को अपराधी बनाने के लिए किया गया है, जैसा कि इस रिपोर््ट मेें पहले चर््चचा की गई है।

417	 ई-पाओ, दिल्ली मेें AFSPA को निरस्त करने पर सम्मेलन आयोजित, 1 नवंबर 2015; देखेें साथ ही: टाइम्स ऑफ़ इंडिया, “मणिपुर मेें मानवाधिकार दिवस पर 
AFSPA के खिलाफ प्रदर््शन,” 10 दिसंबर 2024 

418	 इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस््ट््स, भारत: सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को तरंुत निरस्त करेें, 05 नवंबर 2015; ह्यूमन राइटस् वॉच, भारत: AFSPA 
को एक बहेतर, अधिकार-सम्मानजनक कानून से बदलेें, 24 अगस्त 2014 

419	ट ाइम्स ऑफ इंडिया, असम के राजनीतिक दल AFSPA को निरस्त करने की मागं मेें शामिल हुए, 6 दिसंबर 2021  
420	 द हिदूं, पूर््ण निरस्तीकरण के लिए: AFSPA पर, 4 अप्रैल 2022. साथ ही देखेें, न्यूज़क्लिक, स्पष्ट किया गया: जम्मू-कश्मीर मेें AFSPA हटाने के कभी न खत्म होने 

वाले वादे, 6 अप्रैल 2024 
421	 HRW सशस्त्र बल (विशेष शक्तिया)ं अधिनियम के 50 साल हत्या के साथ बचना, अगस्त 2008
422	 संयकु्त राष्टट्र एचआरसी (UN HRC), यपूीआर 2022, पैरा 151.50, 151.51. HRCttee समापन टिप्पणिया ं2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 28 
423	 फर्सस्ट पोस्ट, मेघालय ने राज्य से AFSPA को हटाने के केें द्र के कदम का स्वागत किया, 24 अप्रैल 2018 
424	ट ाइम्स ऑफ इंडिया, असम ने 'बागं्लादेश मेें हालिया अशातंि' का हवाला देत ेहुए चार जिलो ंमेें AFSPA बढ़़ाया, 9 अक्टूबर 2024 
425	 इंडियन एक्सप्रेस, गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर की स्थिति 'अस्थिर' रहने के निष्कर््ष पर 6 पुलिस थाना क्षेत््रोों  मेें AFSPA वापस, 15 नवंबर 2024 
426	 NHRC, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, धारा 19 देखेें 
427	 NDTV, सेना की हिरासत मेें कथित रूप से एक व्यक्ति की मौत के बाद कश्मीर मेें विरोध प्रदर््शन, 19 अगस्त 2016
428	 द इंडियन एक्सप्रेस, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लेक्चरर की मौत के लिए 23 सेना के जवानो ंपर मुकदमा चलाने की मंजरूी मागंी, 10 मार््च 2018 
429	 सुप्रीम कोर््ट ऑब्जर््वर, संक्षिप्त इतिहास: UAPA को चुनौतिया,ं 11 मई 2020 
430	 सुप्रीम कोर््ट ऑब्जर््वर, UAPA संशोधन की संवैधानिकता, अतंिम अद्यतन 28 जनवरी 2025 
431	 PUCL, UAPA: असहमति का अपराधीकरण और राज्य आतंक, 28 सितंबर 2022; यह भी देखेें: पोलिस प्रोजके्ट, भारत मेें एक आतंक-विरोधी कानून का 

आतंक: गैरकानूनी गतिविधिया ँ (रोकथाम) अधिनियम की एक संक्षिप्त कहानी, 9 फ़रवरी 2023
432	 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधिया ंरोकथाम अधिनियम 1967, धारा 43 (ए), 43 (डी)
433	 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधिया ंरोकथाम अधिनियम 1967 धारा 2(ओ)(iii)
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प्रारंभ मेें, UAPA ने "गैरकानूनी गतिविधियो"ं से जुड़़े समूहो ंया संगठनो ंको अपराधी बना दिया जो राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर 
करत ेहैैं, या जिन्हहें "आतंकवादी संगठन" के रूप मेें लेबल किया गया है, व्यक्तियो ंपर उनकी कथित संबद्धता के आधार पर मुकदमा चलाया जाता 
है।434 हालाकँि, 2019 के एक विवादास्पद संशोधन ने सरकार को व्यक्तियो ं- न कि केवल संगठनो ं- को "आतंकवादी" के रूप मेें नामित करने 
की अनुमति देकर कानून के दायरे का विस्तार किया, जिससे मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा और कम हो गई।435

UAPA लंबी प्री-ट््ररायल हिरासत की भी अनुमति देता है। UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति सामान्य आपराधिक कानून के तहत 
गिरफ्तार किए गए लोगो ंकी तलुना मेें अलग हिरासत नियमो ंके अधीन हैैं। UAPA प्री-ट््ररायल जाचं के दौरान न्यायिक हिरासत की समय सीमा 
बढ़़ाता है, जिसे कुछ मामलो ंमेें 180 दिनो ंतक बढ़़ाया जा सकता है, जबकि BNSS के तहत यह सीमा 90 दिन है।436

UAPA अत्यधिक प्रतिबंधात्मक जमानत शर्ततें भी लगाता है जो संदिग््धोों  को रिहाई की संभावना से प्रभावी रूप से वंचित करती हैैं। मजिस्ट्रेटो ं
की शक्ति को गंभीर रूप से कम कर दिया गया है, और UAPA के तहत आरोपित व्यक्तियो ंको अक्सर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से 
इनकार कर दिया जाता है।437 गुरविदंर सिहं बनाम पंजाब राज्य मेें, एक सिख कार््यकर््तता की हिरासत से संबंधित मामले मेें, सुप्रीम कोर््ट ने पुष्टि की 
कि UAPA438 के तहत "जले नियम है, जमानत अपवाद है",एक सिद््धाांत जो अतंरराष्ट्रीय मानको ंका खंडन करता है।439 मई 2017 मेें, भारत के 
विधि आयोग ने राजनीतिक उद्देश््योों  के लिए UAPA जमानत आवश्यकताओ ंके दरुुपयोग के खिलाफ चेतावनी देत ेहुए कि "जमानत से इनकार 
को राज्य के कार्ययों को वैध बनाने के लिए हरेफेर के संभावित उपकरण के रूप मेें उपयोग नही ंकिया जाना चाहिए",440 और "[अनावश्यक] प्री-
ट््ररायल कारावास"441 को कम करने का आह्वान किया।इसके अलावा, UAPA यातना सहित मानवाधिकार उल्लंघनो ंके लिए अधिकारियो ंको 
जवाबदेह ठहराने के प्रयासो ंमेें बाधा डालता है।442

इसकी व्यापक शक्तियो ंऔर सामान्य आपराधिक कानून से प्रक्रियात्मक विचलन को देखत ेहुए, UAPA फर्जी आपराधिक अभियोजनो ंको 
आधार देने वाला एक प्रमुख कानूनी साधन बन गया है, जिसमेें, जैसा कि पूर््व सुप्रीम कोर््ट न्यायाधीशो ंने देखा है, "प्रक्रिया ही एक सजा है”।443 
जैसा कि ऊपर 'असंतषु््टोों  के खिलाफ यातना' खंड मेें दिखाया गया है, मानवाधिकार रक्षको,ं पत्रकारो ंऔर नागरिक समाज के सदस््योों  को पिछले 
एक दशक मेें UAPA के तहत आपराधिक अभियोजन और लंबी प्री-ट््ररायल हिरासत का शिकार बनाया गया है।444

2021 मेें, संयकु्त राष्टट्र के विशेषज््ञोों  ने मानवाधिकार रक्षको ंको निशाना बनाने और नागरिक समाज को प्रतिबंधित करने के लिए UAPA के 
उपयोग पर चितंा व्यक्त की।445 2022 मेें भारत के चौथ ेUPR मेें, कई राज््योों  ने चितंा व्यक्त की “कि आतंकवाद विरोधी कानून के लागू होने 
से मानवाधिकार रक्षको ंको हिरासत मेें लिया गया है”।446 HRCttee ने भी भारत से ICCPR के तहत अपने दायित््वोों  के अनुरूप UAPA 
की समीक्षा करने का आह्वान किया है।447

2021 मेें मानवाधिकार रक्षक फादर स्टेन स्वामी की हिरासत मेें मौत के बाद 2022 मेें, 13 मानवाधिकार संगठनो ंने UAPA को निरस्त करने 
का आह्वान किया, जिस पर इस रिपोर््ट के ‘असंतषु््टोों  के खिलाफ यातना’ खंड मेें चर््चचा की गई थी।448 राष्ट्रीय चुनावो ंके बाद 2024 मेें भी इसी तरह 

434	 HRW, भारत: संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समीक्षा मेें गंभीर चितंाएं उठाई गईं, 18 नवंबर 2022
435	 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधिया ंरोकथाम अधिनियम 1967,
436	 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधिया ंरोकथाम अधिनियम 1967, धारा 43D 
437	जम ानत नही ंदी जाएगी यदि ‘विश्वास करने के उचित आधार ’हो ंकि आरोप ‘प्राइमा फेसी ’सत्य हैैं, जो व्यवहार मेें जमानत चाहने वालो ंके लिए पार करना बहुत कठिन 
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इन्वेस्टिगेशन एजेेंसी बनाम जहीर अहमद शाह वटाली2019 (5) SCC 1)। चितंाजनक रूप से, यह प्रमाण का भार प्रतिवादी पर स्थानातंरित कर देता है।

438	 PUCL, “जेल, जमानत नही”ं: क्या सुप्रीम कोर््ट घड़़ी को पीछे कर रहा है?, 20 फरवरी 2024
439	 ICCPR, 16 दिसंबर 1966, अनुच्छेद 9(3)
440	 भारत का विधि आयोग, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 मेें संशोधन - जमानत से संबंधित प्रावधान, मई 2017
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39A, क्राइम, पनिशमेेंट एंड जस्टिस इन इंडिया: द ट््ररैजेक्टरीज़ ऑफ क्रिमिनल लॉ, 2018
444	 UAPA और व्यापक रूप से आतंकवाद-रोधी कानूनो ंपर अधिक विस्तृत चर््चचा के लिए देखेें पीयसूीएल, UAPA: असहमति का अपराधीकरण और राज्य आतंक, 28 

सितंबर 2022
445	 OHCHR, संयकु्त राष्टट्र विशेषज््ञोों  ने भारतीय अधिकारियो ंसे कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक खुर््रम परवेज को निशाना बनाना बंद करने और उन्हहें तुरंत रिहा करने का 

आग्रह किया, 22 दिसंबर 2021. यह भी देखेें: डॉयचे वेले, भारत: संयकु्त राष्टट्र ने आतंकवाद-रोधी कानूनो ंकी आलोचना की, 6 दिसंबर 2021
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के आह्वान किए गए थ।े449फरवरी 2025 मेें, सुप्रीम कोर््ट ने देश भर के उच्च न्यायालयो ंको UAPA और इसके संशोधनो ंके लिए संवैधानिक 
चुनौतियो ंपर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया।450 हालाकंि, सुधार के बार-बार आह्वान के बावजदू, UAPA अपरिवर्तित और लागू है।

UAPA के साथ-साथ, भारत मेें अन्य कानून भी यातना और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनो ंको सुगम बनात ेहैैं। महाराष्टट्र संगठित अपराध 
नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), जिसे शुरू मेें 1999 मेें महाराष्टट्र राज्य मेें अधिनियमित किया गया था और बाद मेें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली पर लागू करने के लिए विस्तारित किया गया,451 पुलिस अधिकारियो ंको दिए गए कबलूनामे की स्वीकार््यता की अनुमति देता है और छह 
महीने के लिए अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है - प्रावधान जो हिरासत मेें दरु्वव्यवहार को सुगम बनात ेहैैं।452इसी तरह, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 
(NSA) और सार््वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) बिना मुकदमे के लंबी हिरासत को अधिकृत करत ेहैैं, और कथित तौर पर असहमति को 
चुप कराने के लिए इनका उपयोग किया गया है।453 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को भी कथित तौर पर नागरिक समाज 
के अभिनेताओ ंके खिलाफ हथियार बनाया गया है, “मानवाधिकार रक्षको,ं कार््यकर््तताओ ंऔर गैर-लाभकारी संगठनो ंपर हमला करने, डराने और 
परेशान करने के लिए, [विदेशी अशंदान (विनियमन) अधिनियम] (FCRA) के तहत आरोपो ंको पूरक करके, उनकी संपत्तियो ंको जब्त करके, 
और उन पर कड़़ी जमानत शर्ततें लगाकर”।454

449	 फ्रंट लाइन, सुप्रीम कोर््ट के अधिवक्ताओ ंने दरुुपयोग और अधिकारो ंके उल्लंघन पर UAPA को निरस्त करने का आह्वान किया, 20 मई 2024 
450	 राकिया इमरान, सुप्रीम कोर््ट ने उच्च न्यायालयो ंको UAPA संशोधनो ंकी जाचं करने की अनुमति दी, 6 फरवरी 2025; सुप्रीम कोर््ट ऑब्ज़र््वर, UAPA संशोधन की 

संवैधानिकता, 28 जनवरी 2025 
451	 महाराष्टट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 [दिल्ली विस्तार] अधिनियम 1999 का 30, 24 अप्रैल 1999 
452	 द एडवोकेटस् फॉर ह्यूमन राइटस्, यनूिवर््सल पीरियोडिक रिव्यू पर वर्ककिंग ग्रुप के 27वेें सत्र के लिए भारत पर संयकु्त हितधारक रिपोर््ट, सितंबर 2016, पैरा 37 
453	 HRC, विश्व मुस्लिम कागं्रेस द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान, 28 फरवरी 2024 UN Doc A/HRC/55/NGO/208, p. 2 
454	 AI, भारत: आतंकवाद विरोधी नियमो ंका दरुुपयोग बंद करेें, 3 नवंबर 2023 

https://frontline.thehindu.com/news/supreme-court-advocates-call-for-a-repeal-of-uapa-over-misuse-and-rights-violations/article68195582.ece
https://desikaanoon.in/supreme-court-permits-high-courts-to-scrutinize-uapa-amendments/
https://indiankanoon.org/doc/48137014/
https://indiankanoon.org/doc/48137014/
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/india_upr_submission_sept_2016.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/4047373?v=pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/11/india-stop-abusing-counterterrorism-regulations/
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यातना के ल िए दण्डहीनता

जैसा कि इस रिपोर््ट मेें दिखाया गया है, यातना और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनो ंके लिए दंडमक्ति की संस्कृ ति भारतीय सेना और पुलिस 
बलो ंमेें गहराई से निहित है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, संयकु्त राष्टट्र संधि निकायो ंऔर विशेष प्रक्रियाओ,ं और नागरिक समाज द्वारा मान्यता 
दी गई है।455 यह संस्कृ ति आशंिक रूप से बनी हुई है क््योोंकि  राज्य के अधिकारियो ंको यातना और दरु्वव्यवहार के कृत््योों  के लिए शायद ही कभी 
जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। अप्रभावी जाचं, दरु्वव्यवहार की रिपोर््ट करने वालो ंके खिलाफ प्रतिशोध, और राज्य के अधिकारियो ंको 
दी गई कानूनी प्रतिरक्षा के कारण दंडमक्ति को बल मिलता है। यह खंड बताता है कि कैसे भारत यातना की प्रभावी जाचं और अभियोजन पर 
अतंरराष्ट्रीय कानूनी मानको ंसे कम रह जाता है, जो अपराधियो ंको जवाबदेह ठहराने और इस अपराध को खत्म करने के लिए आवश्यक है।

प्रभावी जाचं का अभाव
अतंरराष्ट्रीय क़़ानून के तहत, राज््योों  पर यह दायित्व है कि वे जहा ँभी ऐसे उचित आधार हो ंजिससे यह विश्वास किया जा सके कि उनके अधिकार-
क्षेत्र मेें यातना का कोई कृत्य किया गया है, वहा ँवे जाचँ करेें — चाह ेवह किसी शिकायत के जवाब मेें हो या स्वयं पहल करत ेहुए।456 यह दायित्व 

455	 मुं शी सिहं गौतम (डी) और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2005 (9) SCC 631; OHCHR, न्यायेतर, सरसरी या मनमानी फासंी पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर््ट, 
क्रिस्टोफ़ हेन्स, 26 अप्रैल 2013. HRCttee  समापन टिप्पणिया ँ2024; कॉमन कॉज़, स्टेटस ऑफ़ पुलिसिगं इन इंडिया रिपोर््ट 2025, 26 मार््च 2025; OMCT 
& MASUM, भारत: जहानूर हक़ की हत्या: पश्चिम बंगाल मेें दण्डमुक्ति बरकरार, 2 मई 2025। यह भी देखेें: HRW, “बाउंड बाय ब्रदरहुड” — पुलिस हिरासत 
मेें हत्याओ ंको समाप्त करने मेें भारत की विफलता, 19 दिसंबर 2016 

456	 UNCAT अनुच्छेद 12 और 13 
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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि भारतीय सैन्य तथा पुलिस बलो ंमेें 
यातना के लिए दण्डहीनता की संस्कृति  गहराई से जड़ें जमा चुकी है

https://indiankanoon.org/doc/1102670/
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/134/53/pdf/g1313453.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/134/53/pdf/g1313453.pdf
https://www.commoncause.in/wotadmin/upload/SPIR_2025.pdf
https://www.omct.org/en/resources/statements/india-the-killing-of-jahanur-haque-impunity-prevails-in-west-bengal
https://www.hrw.org/report/2016/12/19/bound-brotherhood/indias-failure-end-killings-police-custody
https://www.hrw.org/report/2016/12/19/bound-brotherhood/indias-failure-end-killings-police-custody
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दोहरा है: इसमेें सक्षम प्राधिकारियो ंके पास शिकायत दर््ज करने का अधिकार और उस शिकायत की शीघ्र और निष्पक्ष जाचं कराने का अधिकार 
दोनो ंशामिल हैैं। ICCPR के तहत जाचं करने के अपने कर््तव्य के बावजदू, और सिद््धाांत रूप मेें - व्यक्तियो ंके लिए राज्य के अधिकारियो ंके 
खिलाफ शिकायत दर््ज करने के लिए कई तंत््रोों  के अस्तित्व के बावजदू, व्यवहार मेें, भारतीय अधिकारी नियमित रूप से यातना और अन्य गंभीर 
मानवाधिकार उल्लंघनो ंके आरोपो ंकी पर््ययाप्त जाचं करने मेें विफल रहत ेहैैं।457

प्रथम सूचना रिपोर््ट के संबंध मेें विफलताएं

पुलिस, जो अपने अधिकार-क्षेत्र के अतंर््गत आपराधिक अपराधो ं के आरोपो ंकी जाचँ करने की ज़़िम्मेदार होती है458, किसी शिकायत दर््ज 
किए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर््ट (FIR) दर््ज करने के लिए बाध्य है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेत ेहुए, BNSS का उद्देश्य "जीरो 
एफआईआर" और ई-एफआईआर" प्रक्रियाओ ंको शुरू करके एफआईआर दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना था, जो पीड़़ितो ंको अधिकार 
क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन मेें, या ईमेल, पोर््टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी रिपोर््ट दर््ज करने 
की अनुमति देता है - हालाकंि व्यक्तिगत पुष्टि अभी भी आवश्यक है।459

बहरहाल, पुलिस अधिकारी लगातार एफआईआर दर््ज करने का विरोध करत ेहैैं, देरी करत ेहैैं या पूरी तरह से विफल रहत ेहैैं, जिसके बिना जाचं 
आगे नही ंबढ़ती है।460 उदाहरण के लिए, जैसा कि 2024 मेें HRCttee द्वारा नोट किया गया है, रिपोर्टटों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "1979 
से 2012 तक मणिपुर मेें न्यायेतर हत्याओ ंके 1,528 प्रलेखित मामलो ंमेें से केवल 39 प्रथम सूचना रिपोर््ट दर््ज की गईं”।461 यह देश भर मेें 
एक लंब ेसमय से रुझान रहा है, जैसा कि नागरिक समाज संगठनो ंद्वारा प्रलेखित किया गया है और इस रिपोर््ट के पिछले खंडो ंमेें केस स्टडीज 
मेें चित्रित किया गया है।462 वास्तव मेें, पुलिस शिकायत प्राधिकरणो ंके पास लाई गई शिकायतो ंपर CHRI के शोध से पता चला है कि पुलिस 
कर्मियो ंके खिलाफ शिकायतो ंका एक महत्वपूर््ण हिस्सा ठीक एफआईआर दर््ज करने मेें विफलता से संबंधित है, यह मुद्दा असम मेें शिकायतो ंकी 
दूसरी सबसे बड़़ी श्रेणी को दर््शशाता है।463

केस स्टडी: यातना का मामला दर््ज करने से इनकार

दीनाकृष्ण ठाकुर 
एक प्रतीकात्मक मामला पौडं््र के अनुसूचित जाति समुदाय के एक कलाकार और सामाजिक कार््यकर््तता दीनाकृष्ण ठाकुर का है। फरवरी 
2024 मेें, उन्हहें 35-40 व्यक्तियो ंके एक समूह द्वारा बरुी तरह पीटा गया और फिर जाति-आधारित अपमान करत ेहुए पुलिस ने उन पर 
और हमला किया। नतीजतन, उन्हहें गंभीर चोटेें आईं, जिसमेें दोनो ंकानो ंको दीर््घकालिक क्षति शामिल है। जब दीनाकृष्ण ने बकुलतला 
पुलिस स्टेशन मेें यातना की रिपोर््ट करने का प्रयास किया, तो पुलिस अधिकारियो ंने यह दावा करत ेहुए एफआईआर दर््ज करने से इनकार 
कर दिया कि इसे जयनगर पुलिस स्टेशन मेें दर््ज किया जाना चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र था।464 बाद मेें, जब दीनाकृष्ण ने जयनगर 
मेें शिकायत दर््ज करने के लिए परिवार के एक सदस्य को भेजा, तो स्टेशन पर एक सब-इंस्पेक्टर ने इनकार कर दिया, परिवार के वाहन 
को नष्ट कर दिया, और उन्हहें उनके घर तक पहुुंच से वंचित कर दिया। अंततः एक एफआईआर दर््ज की गई, लेकिन इसमेें दीनाकृष्ण की 
जाति की स्थिति सहित प्रमख विवरणो ंको छोड़ दिया गया।465

457	 नागरिक और राजनीतिक अधिकारो ंपर अतंर््रराष्ट्रीय वाचा (ICCPR), 16 दिसंबर 1966, अनुच्छेद 2(1). अधिक टिप्पणी के लिए सामान्य टिप्पणी संख्या 31 
(2004) देखेें 

458	 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, अध्याय XIII 
459	 कॉमन कॉज तीन नए आपराधिक कानून, जलुाई-सितंबर 2024, पृष्ठ 5-6 
460	 HRCttee, समापन टिप्पणिया ं2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 15 और 29 
461	 HRCttee, समापन टिप्पणिया ं2024, 25 जलुाई 2024, पैरा 29 
462	 HRW, भाईचारे से बंध:े पुलिस हिरासत मेें हत्याओ ंको समाप्त करने मेें भारत की विफलता, 19 दिसंबर 2016
463	 CHRI, भारत मेें पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 5
464	 झठेू क्षेत्राधिकार संबंधी मुद््दोों  का उपयोग आमतौर पर एफआईआर दर््ज न करने के कारण के रूप मेें किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर््ट ने 1993 मेें ही यह अनिवार््य कर 

दिया था कि पुलिस को स्थान की परवाह किए बिना सूचना दर््ज करनी चाहिए और क्षेत्राधिकार संबंधी मुद््दोों  को बाद मेें संबंधित थाना को सूचना अग्रेषित करके निपटाना 
चाहिए। देखेें: Sआधं्र प्रदेश राज्य बनाम पुनाती रामुलु और अन्य 1994 SCC (SUPP) 1 590 पैरा 4 

465	 MASUM मासिक रिपोर््ट, मार््च 2024 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451
https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-04/250884_2_english_01042024.pdf
https://www.commoncause.in/wotadmin/upload/july_sept_2024_Colour_Copy_for_Scroll.pdf
https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_IND_CO_4_59080_E.pdf
https://www.hrw.org/report/2016/12/19/bound-brotherhood/indias-failure-end-killings-police-custody
https://www.humanrightsinitiative.org/download/1697806059Police%20Complaints%20Authorities%20in%20India.pdf
http://www.masum.org.in/MonthlyReport.aspx
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पुलिस अधिकारियो ंद्वारा ऐसी रिपोर्टटों को दर््ज करने मेें यह प्रतिरोध या विफलता आशंिक रूप से उनके कर्मियो ंके खिलाफ शिकायतो ंकी उनकी 
धारणा से समझी जा सकती है। जैसा कि कॉमन कॉज द्वारा प्रलेखित किया गया है, देश भर के पुलिस अधिकारियो ंके साथ साक्षात्कार से पता 
चला है कि "एक तिहाई पुलिस कर्मियो ंका दृढ़ विश्वास है कि पुलिस के खिलाफ शिकायतेें झठूी और तचु्छ हैैं, जबकि अन्य 42 प्रतिशत इस बयान 
से कुछ हद तक सहमत हैैं”।466 इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार किए गए 29% पुलिस अधिकारियो ंका "दृढ़ विश्वास है कि पुलिस के खिलाफ दर््ज 
की गई अधिकाशं शिकायतेें राजनीति से प्रेरित हैैं, जबकि एक तिहाई से कुछ अधिक (36%) ने कहा कि वे इससे कुछ हद तक सहमत हैैं"।467

निष्पक्षता, तत्परता और प्रभावशीलता का अभाव

प्रथम सूचना रिपोर््ट दर््ज होने के बाद भी, अनावश्यक देरी के बिना जाचँ पूरी करने के लिए कानूनी प्रावधान होने के बावजदू,468 जाचँेें अक्सर 
विलंबित होती हैैं या अपर््ययाप्त रूप से संचालित की जाती हैैं। वास्तव मेें, राज्य हिसंा की अपर््ययाप्त जाचं के मुद्दे ने सुप्रीम कोर््ट और NHRC को 
पिछले दशको ंमेें कई दिशानिर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमेें हिरासत मेें मौत और न्यायेतर हत्याओ ंके मामले शामिल हैैं।469 जैसा 
कि सुप्रीम कोर््ट ने याद किया, "पुलिस स्टेशन के परिसर के भीतर अत्याचार अक्सर प्रत्यक्ष साक्ष्य या अन्य प्रत्यक्ष सबतूो ंके बिना छोड़ दिए जात े
हैैं जो यह साबित करत ेहैैं कि अपराधी कौन हैैं"।470 यह यातना और हिरासत मेें हुई मौतो ंके पर््ययाप्त दस्तावेजीकरण की महत्वपूर््ण आवश्यकता, 
और प्रभावी और निष्पक्ष जाचं के महत्व को भी को रेखाकंित करता है।

स्थानीय पुलिस की द्वैध भूमिका—एक ओर अपराधी के रूप मेें और दूसरी ओर प्रारम्भिक जाचँकर््तता के रूप मेें—को लेकर अनेक गंभीर चितंाएँ 
उठाई गई हैैं।471 स्वतंत्रता की यह कमी न केवल अतंरराष्ट्रीय कानून के सिद््धाांतो ंका उल्लंघन करती है, बल्कि व्यवहार मेें जाचं को भी काफी 
कमजोर करती है।472 उदाहरण के लिए, गैर सरकारी संगठनो ंने हिरासत मेें मौत के मामलो ंमेें पोस्ट-मार््टम परीक्षण मेें पुलिस के हस्तक्षेप का 
दस्तावेजीकरण किया है, जो अन्यथा राज्य के दरु्वव्यवहार का महत्वपूर््ण सबतू प्रदान कर सकता था। कुछ मामलो ंमेें, पुलिस ने शव परीक्षण किया 
और परिवार को देखने का अवसर दिए जाने से पहले ही पीड़़ित के शव का अतंिम संस्कार कर दिया।473

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा कर्मियो ंने बताया है कि तथाकथित “फ़र्जज़ी मुठभेड़” मामलो ंमेें रिपोर्टटों को गलत साबित करने से इनकार करने पर 
उनके पेशेवर जीवन के अवसर सीमित हो जाते हैैं।474

जवाबदेही के एक दरु््लभ उदाहरण मेें, 2024 मेें, एक भारतीय न्यायालय ने महेेंद्र राठौड़ की हिरासत मेें मौत के लिए पुलिस अधिकारियो ंको 
जिम्मेदार ठहराया, और जाचं के दौरान मुद््दोों  पर प्रकाश डाला। 2016 मेें बेेंगलुरु मेें पुलिस हिरासत मेें महेेंद्र की मौत के बाद, कोर््ट के अनुसार, 
अधिकारियो ंने यातना के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणो ंको बरामद या जब्त नही ंकिया, सीसीटीवी फुटेज एकत्र करने मेें विफल रह,े और 
केस डायरी और गिरफ्तारी रिकॉर््ड मेें हरेफेर किया। फिर भी, न्यायालय अन्य साक्षष्ययों —जिनमेें पीड़़ित को हुई चोटो ंका विवरण देने वाली एक 
चिकित्सकीय रिपोर््ट भी शामिल थी—पर आशंिक रूप से निर््भर करत ेहुए, संबंधित पुलिस अधिकारियो ंको जवाबदेह ठहराने मेें सक्षम रहा।475

इसके अतिरिक्त, हालाकंि हर मामले मेें ऐसा नही ंहो सकता है, प्रलेखित उदाहरण दिखात ेहैैं कि यातना या अन्य गंभीर उल्लंघनो ंकी जाचं अक्सर 
आगे बढ़ने मेें विफल रहती है, जब तक कि किसी वकील या गैर सरकारी संगठन द्वारा उनकी सक्रिय रूप से निगरानी और संचालन नही ंकिया 
जाता है।476 कई मामलो ंमेें, कानूनी प्रतिनिधियो ंया गैर सरकारी संगठनो ंके सदस््योों  को पुलिस को कार््य करने के लिए बाध्य करने के लिए अदालती 

466	 कॉमन कॉज भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), 2025, पृष्ठ 127
467	 कॉमन कॉज भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), 2025, पृष्ठ 127
468	 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 193 
469	 डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 1 SCC 416. अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओ ंपर एनएचआरसी के दिशानिर्देशो ंके लिए देखेें: यथू फ़़ॉर ह्यूमन राइटस् 

डॉक्यूमेेंटेशन, एक्सटिग्विशिगं लॉ एंड लाइफ़ अक्टूबर 2021
470	 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामसुं दर त्रिवेदी और अन्य 1995 (4) SCC 262, 9 मई 1995
471	ज स कॉर््पस लॉ जर््नल, भारत मेें स्वतंत्र जाचं की आवश्यकता: पुलिस बर््बरता और कानून, 27 फरवरी 2017
472	 UNCAT, अनुच्छेद 12 
473	 पीपुल्स वॉच, रिपोर््ट - विग्नेश कस्टोडियल डेथ, 22 अप्रैल 2022, पृष्ठ 30. र््व-नियत दाह-संस्कार के एक अन्य मामले के लिए देखेें: नेशनल कैैं पेन अगेेंस्ट टॉर््चर, वार्षिक 

रिपोर््ट, 18 मार््च 2020, पृष्ठ 177। यह भी देखेें: सालिनी बनाम जिला कलेक्टर WP(MD).23672/2024 
474	ड ॉ ब्रह्मा देव बनाम श्री विजय सापंला और अन्य CONT.CAS(C) 1043/2022, पैरा 4 
475	 कर््ननाटक राज्य बनाम एजाज खान और अन्य SC No.1723/2019. यह भी देखेें विकास का विमर््श, न्याय हुआ: हिरासत मेें मृत्यु के लिए पुलिस अधिकारी जले मेें, 

27 नवम्बर 2024 
476	 MASUM, वार्षिक रिपोर््ट 2023, पृष्ठ 25 
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आदेशो ंकी मागं करनी पड़़ी है।477 हालाकंि, ऐसा हस्तक्षेप काफी संख्या मेें मामलो ंमेें संभव नही ंहै, क््योोंकि  पीड़़ितो ंऔर उनके परिवारो ंके पास 
स्थानीय गैर सरकारी संगठनो ंया कानूनी सहायता वकीलो ंतक पहुुंच नही ंहै।478 यह जवाबदेही सुनिश्चित करने मेें निरंतर निगरानी और दबाव की 
महत्वपूर््ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह भी कि जाचं को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत 
सुधारो ंकी आवश्यकता है।

इनमेें से कुछ मुद््दोों  के जवाब मेें, भारत के विधि आयोग ने हिरासत मेें चोट या मृत्यु से जडु़़े मामलो ंमेें सबतू के बोझ को उल्टा करने की सिफारिश 
की।479 यह दृष्टिकोण अदालतो ंको यह मानने की अनुमति देगा कि नुकसान अधिकारियो ंद्वारा किया गया था, जिससे अधिकारियो ंपर यह साबित 
करने का बोझ आ जाएगा कि व्यक्ति को यातना या दरु्वव्यवहार के अधीन नही ंकिया गया था। सिफारिश मिनेसोटा प्रोटोकॉल के अनुरूप है, जो 
पुष्टि करता है कि "राज्य द्वारा हिरासत मेें रखे गए लोगो ंपर प्रयोग किए गए नियंत्रण के कारण, ऐसे मामलो ंमेें राज्य की जिम्मेदारी का एक सामान्य 
अनुमान है”।480 हालाकंि, विधि आयोग की सिफारिश को अभी तक पर््ययाप्त रूप से लागू नही ंकिया गया है।481

यातना के मामलो ंकी प्रभावी ढंग से जाचं करने मेें स्थानीय पुलिस की लगातार विफलता को देखत ेहुए, भारतीय अदालतो ंने, कुछ मामलो ंमेें, 
केें द्रीय जाचं ब्यूरो (CBI) को पुलिस हिसंा के आरोपो ंकी जाचं करने का निर्देश दिया है।482 हालाकंि, सीबीआई की स्वतंत्रता के बारे मेें भी चितंाएं 
उठाई गई हैैं, विशेष रूप से उन आरोपो ंके आलोक मेें कि वर््तमान सरकार ने राजनीतिक रूप से प्रेरित जाचं के माध्यम से मानवाधिकार रक्षको ंको 
परेशान करने और डराने के लिए संस्था का उपयोग किया है।483 सुप्रीम कोर््ट ने भी आगाह किया है कि अपर््ययाप्त स्थानीय पुलिस जाचं की भरपाई 
के लिए सीबीआई पर निर््भर रहना एक स्थायी समाधान नही ंहै।484

अन्य निकायो ंद्वारा जाचं भी संभव है।485 उदाहरण के लिए, मजिस्ट्रेटो ंके पास लोक सेवको ंके खिलाफ शिकायतो ंकी जाचं का आदेश देने का 
अधिकार है।सुप्रीम कोर््ट, संघ और राज्य सरकार गंभीर अपराधो ंकी जाचं के लिए विशेष जाचं दल (Special Investigation Team- 
SIT) के गठन का निर्देश भी दे सकती है, खासकर जहा ंमानक जाचं की निष्पक्षता, पर््ययाप्तता या प्रभावशीलता के बारे मेें चितंाएं हैैं।486 इन दलो ं
ने आमतौर पर भ्रष्टाचार, सापं्रदायिक हिसंा, या राष्ट्रीय या सार््वजनिक हित के अन्य मामलो ंसे जडु़़े बहुचर्चित मामलो ंको संभाला है।487 उदाहरण 
के लिए, "1984 के सिख विरोधी दंगो,ं 2002 के गुजरात दंगो,ं COVID-19 के दौरान नकली टीको,ं और कर चोरी की निगरानी के लिए एक 
निरीक्षण निकाय के रूप मेें" जाचं करने के लिए विशेष जाचं दल बनाए गए हैैं।488

इसके अतिरिक्त, पुलिस या न्यायिक हिरासत मेें हुई मौत, गुमशुदगी या बलात्कार के मामलो ंमेें, मजिस्ट्रेट द्वारा जाचं अनिवार््य है—भले ही 
पुलिस द्वारा कोई जाचँ पहले ही की गई हो।489 फिर भी, व्यवहार मेें, ऐसी पूछताछ हमशा नही ंहोती है। जैसा कि हाल ही मेें रिपोर््ट किया गया है, 
NCRB के उपलब्ध आकंड़़ोों  से पता चलता है कि 2018 और 2022 के बीच:

477	 उदाहरण के लिए देखेें पीपुल्स वॉच मद्रास उच्च न्यायालय की मदरुई बेेंच के समक्ष रिट याचिका, 16 अक्टूबर 2020. एक कथित यातना पीड़़ित की उचित पोस्ट-मॉर््टम 
कराने का प्रयास। देखेें यह भी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका, जिसमेें पूर््व-सतर््क तापूर््वक अदालत से सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का अनुरोध 
किया गया, , पीपुल्स वॉच, Chand (Patrakar), और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य, CRIMINAL MISC. WRIT PETITION सं. – 
16809/2024, पैरा 1 मेें। जब जाचं पूरी हो जाती है, तो कुछ मामलो ंमेें अदालतो ंको अतंिम चार््जशीट प्रस्तुत करने का आदेश भी देना पड़ता है, जो आपराधिक 
अभियोजन की शुरुआत करता है 

478	 द वायर, जाति पूर््ववाग्रह और लैैंगिक अतंराल: 2025 इंडिया जस्टिस रिपोर््ट कानूनी प्रणाली की प्रमुख विफलताओ ंपर प्रकाश डालती है, 16 अप्रैल 2025 
479	 भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार््ययान्वयन, 27 अक्टूबर 2017, पैरा 7.5 
480	 UN OHCHR, मिनेसोटा प्रोटोकॉल, 2016 
481	नि त्या रामकृष्णन, हिरासत मेें: कानून, दंडमक्ति और दक्षिण एशिया मेें कैदि यो ंके साथ दरु्वव्यवहार, मई 2013, पृष्ठ 32 
482	 इंडिया टुडे, ततूीकोरिन हिरासत मेें मौतेें: पिता-पुत्र की जोड़़ी को बरेहमी से प्रताड़़ित किया गया, अपना खून साफ करने के लिए मजबरू किया गया, फॉरेेंसिक रिपोर््ट 
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का आदेश दिया, 20 मई 2025 

483	 HRW, भारत: शातंिपूर््ण असहमति पर कार््रवाई के लिए कानूनो ंका दरुुपयोग, 08 फरवरी 2024 
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किया, 25 नवंबर 2024 

485	 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 175(4) 
486	 सुप्रीम कोर््ट ऑब्जर््वर, विशेष जाचं दल (SIT), [n.d] 
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489	 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 196(2); लाइव लॉ, कस्टोडियल डेथ््स: पूछताछ की प्रक्रिया क्या है? 28 जनू 2020 
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पुलिस हिरासत मेें मौत के मामलो ंमेें आध ेसे भी कम मामलो ंमेें न्यायिक जाचं का आदेश दिया गया था (...) 2022 तक, पुलिस हिरासत मेें मौत 
के मामलो ंमेें न्यायिक जाचं कराने के क़़ानूनी आदेश का लगभग दो-तिहाई मामलो ंमेें पालन नही ंकिया गया था। इसके अलावा, पुलिस हिरासत 
मेें मौत के बीस प्रतिशत से अधिक मामलो ंमेें, न तो न्यायिक और न ही मजिस्ट्रेट जाचं, यानी किसी भी तरह की जाचं नही ंकी गई।490

विशेषज््ञोों  ने यह भी चितंा जताई है कि, BNSS के तहत, न्यायिक मजिस्ट्रेटो ंके पास अब ऐसी पूछताछ का नेततृ्व करने का अधिकार नही ंहै, 
जिससे यह जिम्मेदारी कार््यकारी मजिस्ट्रेटो,ं उप-मंडल मजिस्ट्रेटो ंऔर जिला मजिस्ट्रेटो ंपर छोड़ दी गई है। इस बदलाव की स्वतंत्र निरीक्षण को 
कमजोर करने के लिए आलोचना की गई है, क््योोंकि  कार््यकारी मजिस्ट्रेट राज्य प्रशासन का हिस्सा हैैं और पुलिस दरु्वव्यवहार की जाचं के लिए 
आवश्यक निष्पक्षता की कमी हो सकती है।491

कमजोर बाहरी शिकायत निकाय

भारत मेें, मानवाधिकार उल्लंघनो ंको संबोधित करने के लिए कई बाहरी निकाय स्थापित किए गए हैैं, विशेष रूप से राज्य के अधिकारियो ंद्वारा 
किए गए दरु्वव्यवहारो ंसे संबंधित। इनमेें पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCAs), NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs) कानून 
प्रवर््तन संस्थाओ ंके दरु्वव्यवहार की जाचं के लिए अनिवार््य हैैं। हालाकंि, जवाबदेही सुनिश्चित करने और व्यक्ति के अधिकारो ंकी रक्षा करने मेें इन 
संस्थानो ंकी प्रभावशीलता पर बार-बार सवाल उठाए गए हैैं।पुलिस सुधारो ंपर 2006 के एक ऐतिहासिक फैसले मेें सुप्रीम कोर््ट द्वारा पुलिस शिकायत 
प्राधिकरणो ंके निर््ममाण का निर्देश दिया गया था। कोर््ट ने हिरासत मेें मौत, गंभीर चोट और पुलिस हिरासत मेें बलात्कार सहित पुलिस कर्मियो ंद्वारा 
"गंभीर दरु्वव्यवहार" के आरोपो ंकी जाचं के लिए राज्य और जिला दोनो ंस्तरो ंपर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की।492 
इन निकायो ंका व्यापक लक्ष्य व्यक्तियो ंको पुलिस कदाचार की रिपोर््ट करने और निवारण की मागं करने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र प्रदान करना था।

हालाकँि, CHRI की 2023 की एक रिपोर््ट से पता चलता है कि पुलिस शिकायत प्राधिकरणो ंकी स्थापना के लगभग 15 साल बाद भी पुलिस 
जवाबदेही पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़़ा है। रिपोर््ट मेें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के आध ेसे भी कम राज््योों  और केें द्र शासित 
प्रदेशो ंमेें सक्रिय पुलिस शिकायत प्राधिकरण हैैं, और इन निकायो ंकी स्वतंत्रता अक्सर उनके संचालन मेें सेवारत पुलिस और सरकारी अधिकारियो ं
की भागीदारी से कमजोर होती है।493 2021 तक, “केवल 8 राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरणो ंमेें स्वतंत्र सदस््योों  को नियकु्त करने के लिए एक 
निष्पक्ष चयन प्रक्रिया बनाई हैैं, और केवल 5 जिला PCAs के लिए”।494 चितंाजनक रूप से, सितंबर 2023 तक, 11 सक्रिय पुलिस शिकायत 
प्राधिकरणो ंमेें से कम से कम नौ सेवारत सरकारी या पुलिस अधिकारियो ंसे बने हैैं, और केवल एक मेें स्वतंत्र नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व 
है, जो राजनीतिक जडु़़ाव से मुक्त है।495 यह स्वतंत्रता की कमी इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि केवल दो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरणो ं
ने पूछताछ का समर््थन करने के लिए एक अलग जाचं विभाग स्थापित किया है। नतीजतन, ऐसे निकायो ंका बहुमत "अपने स्वयं के कर्मियो ंके 
खिलाफ दरु्वव्यवहार की शिकायतो ंकी जाचं के लिए राज्य पुलिस विभाग पर ही निर््भर करता है"।496

इसके अतिरिक्त, पुलिस शिकायत प्राधिकरणो ंद्वारा शिकायतो ंको स्वीकार करने के लिए व्यवहार मेें अपनाया गया दायरा विशेष रूप से संकीर््ण 
है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर््ण संख्या मेें आरोप अनसुलझ ेरह जात ेहैैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेें हजारो ंशिकायतेें दर््ज होने के बावजदू, 
केवल 17 के परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारियो ंके खिलाफ कार््रवाई की सिफारिश की गई।497

एक अन्य प्रासंगिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC है, जिसे देश मेें मानवाधिकारो ंकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर््ण जनादेश के 
साथ स्थापित किया गया है। इसका दायित्व है कि यह मानवाधिकारो ंको बढ़़ावा दे, हिरासत केें द््रोों  का निरीक्षण कर परिस्थितियो ंका आकलन करे 
और सरकार को सिफारिशेें प्रस्तुत करे, तथा किसी सार््वजनिक कर््मचारी द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रोकथाम मेें लापरवाही 
की जाचँ करे।498 शिकायतो ंपर विचार और जाचं करने पर, NHRC कथित रूप से ऐसे दरु्वव्यवहारो ंमेें शामिल अधिकारियो ंके अभियोजन की 
सिफारिश कर सकता है, और पीड़़ितो ंऔर उनके परिवारो ंके लिए मुआवज ेका आदेश दे सकता है।499

490	 कॉमन कॉज, भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), 2025, पृष्ठ 166
491	 प्रोजके्ट 39A), एनोटेटेड तलुना, 2023, पृष्ठ 64-65 
492	 CHRI, पुलिस सुधारो ंपर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो ंका सरकारी अनुपालन, मूल््याांकन, सितंबर 2021
493	 CHRI, भारत मेें पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, इन संगठनो ंकी स्थापना सुप्रीम कोर््ट के निर्देश पर की गई थी, जैसा कि प्रकाश सिहं और अन्य बनाम भारत 

संघ और अन्य, WP (C) 310 (1996)मामले मेें हुआ था। 
494	 CHRI, पुलिस सुधारो ंपर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो ंका सरकारी अनुपालन, मूल््याांकन, सितंबर 2021
495	 CHRI, भारत मेें पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023 
496	 CHRI, भारत मेें पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 5-6 
497	 CHRI, भारत मेें पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 5
498	 द प्रोटक्शन ऑफ ह्यूमन राइटस् एक्ट, 1993, 2006 मेें संशोधित, धारा 12 
499	 द प्रोटक्शन ऑफ ह्यूमन राइटस् एक्ट, 1993 धारा 18 
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व्यवहार मेें, NHRC को अपनी अप्रभावीता के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़़ा है। 2014 से 2022 की अवधि के दौरान, 
NHRC को हिरासत मेें होने वाली मौतो ंकी 20,000 से अधिक शिकायतेें मिली,ं फिर भी इसने केवल 995 मामलो ंमेें पीड़़ितो ंको मुआवज ेकी 
सिफारिश की, केवल 28 मामलो ंमेें अनुशासनात्मक कार््रवाई का सुझाव दिया, और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियो ंके किसी भी अभियोजन की 
सिफारिश नही ंकी।500 यह स्पष्ट विसंगति जवाबदेही को आगे बढ़़ाने के लिए NHRC की प्रतिबद्धता और क्षमता के बारे मेें गंभीर सवाल उठाती 
है। विशेष रूप से, NHRC के पास अपनी सिफारिशो ंको लागू करने का अधिकार नही ंहै, जिसमेें मुआवजा देने वाली सिफारिशेें भी शामिल 
हैैं, जो मानवाधिकारो ंके हनन के पीड़़ितो ंके लिए न्याय सुनिश्चित करने पर इसके प्रभाव को और सीमित करता है।501 यह मुद्दा सशस्त्र बलो ंद्वारा 
उल्लंघन को संबोधित करने के लिए NHRC की लगभग पूर््ण शक्ति की कमी से और बढ़ गया है। 

जैसा कि इस रिपोर््ट मेें पहले बताया गया है, सशस्त्र बलो ंद्वारा दरु्वव्यवहार के आरोपो ंके संबंध मेें, NHRC केवल किसी विशेष स्थिति पर सरकार 
से रिपोर््ट मागं सकता है और उस रिपोर््ट के आधार पर सिफारिशेें कर सकता है, लेकिन यह अपनी स्वयं की जाचं करने के लिए अधिकृत नही ंहै।502 
यह सीमा विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज््योों  और छत्तीसगढ़ जैसे बढ़़ी हुई सैन्य गतिविधि वाले राज््योों  के साथ-साथ उन क्षेत््रोों  को भी 
प्रभावित करती है जहा ंविशिष्ट अभियानो ंका संचालन करने के लिए अक्सर सशस्त्र बलो ंको तनैात किया जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानो ंके ग्लोबल एलायंस (GANHRI) ने NHRC की आलोचना की है और 2016 के बाद से तीन बार इसे मान्यता 
देने मेें देरी की है। हाल ही मेें, मार््च 2025 मेें, इसने सिफारिश की कि NHRC को श्रेणी "A" (पेरिस सिद््धाांतो ंके साथ पूरी तरह से अनुपालन) 
से "B" (आशंिक रूप से अनुपालन) मेें कर किया जाए। रिपोर्टटों के अनुसार, GANHRI ने "जाचं मेें पुलिस अधिकारियो ंकी भागीदारी, आयोग 
की संरचना मेें बहुलवाद की कमी, अपारदर्शी चयन और नियकु्ति प्रक्रियाओ,ं प्रणालीगत मानवाधिकार उल्लंघनो ंके लिए अपर््ययाप्त प्रतिक्रिया, 
और नागरिक समाज के साथ खराब सहयोग" के बारे मेें चितंा व्यक्त की।503 इसने विशेष रूप से जाचं मेें निष्पक्षता की कमी की आलोचना की, 
जो "पीड़़ितो ंकी मानवाधिकार न्याय तक पहुुंचने की क्षमता" को प्रभावित करती है।504 अतं मेें, राज्य स्तर पर, मानवाधिकारो ंको बढ़़ावा देने और 
उल्लंघनो ंको संबोधित करने के लिए समान जनादेश के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs) स्थापित किए गए थ।े हालाकँि, इन निकायो ं
के संबंध मेें भी इसी तरह के मुद्दे उठाए गए हैैं। रिपोर्टटें बताती हैैं कि उनमेें अक्सर कर््मचारियो ंकी कमी होती है,505 

और मानवाधिकार उल्लंघनो ंके लिए जवाबदेही मेें योगदान देने मेें वे धीमे और अप्रभावी होत ेहैैं।506 लंबी जाचं के एक स्पष्ट उदाहरण के रूप मेें, 
2021 मेें, पीपुल्स वॉच ने एक मामले का दस्तावेजीकरण किया जहा ंतमिलनाडु मेें SHRC को हिरासत मेें बलात्कार की शिकार को मुआवज ेकी 
सिफारिश करने मेें दस साल लग गए। प्रणालीगत मुद््दोों  की पहचान करत ेहुए, पीपुल्स वॉच ने SHRCs के सुधार का आह्वान किया।507

शिकायतकर््तताओ ंके खिलाफ प्रतिशोध
अतंरराष्ट्रीय कानून, ICCPR सहित, के तहत, भारत पर यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे व्यक्ति जो यातना या अन्य मानवाधिकार 
उल्लंघनो ंकी रिपोर््ट करत ेहैैं, उनकी शिकायत या द्वारा प्रदान किए गए किसी भी सबतू के कारण होने वाले किसी भी दरु्वव्यवहारया धमकियो ंसे 
सुरक्षित रहेें।508 यह प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा पीड़़ितो ंऔर गवाहो ंको सुरक्षित रूप से शिकायत दर््ज करने और जवाबदेही प्रक्रियाओ ंमेें भाग 
लेने मेें सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसे सुरक्षा उपायो ंके बिना, प्रतिशोध का जोखिम दंडमक्ति को संबोधित करने के प्रयासो ंको गंभीर 
रूप से कमजोर कर सकता है।

500	 ये आकंड़़े हिरासत मेें मौत के बारे मेें शिकायतो ंकी कुल संख्या लेत ेहैैं जिसमेें NHRC ने मुआवजे के पुरस्कार की सिफारिश की थी, जैसा कि एनएचआरसी वार्षिक 
रिपोर््ट (2013-2022) मेें दर््ज है वार्षिक रिपोर््ट 2021-22; वार्षिक रिपोर््ट 2019-20; वार्षिक रिपोर््ट 2018-19; वार्षिक रिपोर््ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर््ट 
2016-2017; वार्षिक रिपोर््ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर््ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर््ट 2013-2014 

501	 द प्रोटक्शन ऑफ ह्यूमन राइटस् एक्ट, 1993 धारा 18
502	 द प्रोटक्शन ऑफ ह्यूमन राइटस् एक्ट, 1993 धारा 19
503	 द न्यूज़ मिनट, भारत के NHRC को 'ए' से 'बी' स्थिति मेें डाउनग्रेड का सामना क््योों  करना पड़ रहा है, 28 अप्रैल 2025; GANHRI, प्रत्यायन स्थिति, पृष्ठ 7. 

GANHRI, 20 नवंबर 2024 तक मान्यता की स्थिति, पृ. 7; द वायर, भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ‘ऐतिहासिक ’गिरावट का सामना, संयकु्त राष्टट्र-
संबंधित संस्था ने सरकारी हस्तक्षेप को इंगित किया, 28 अप्रैल 2025 

504	 द न्यूज़ मिनट, भारत के NHRC को 'ए' से 'बी' स्थिति मेें डाउनग्रेड का सामना क््योों  करना पड़ रहा है, 28 अप्रैल 2025. GANHRI 
505	 NHRC, राज्य मानवाधिकार आयोग, 17 दिसंबर 2024 
506	 द वायर, भारत के राज्य मानवाधिकार आयोगो ंमेें 2 मेें से लगभग 1 पद खाली है: रिपोर््ट, 4 अप्रैल 2023
507	 पीपुल्स वॉच, अधिकार मंच ने यौन हमले की शिकार को मुआवज ेकी सिफारिश करने वाले तमिलनाडु एसएचआरसी (SHRC) के आदेश का स्वागत किया, 24 

दिसंबर 2021 
508	 ICCPR, अनुच्छेद 2(3)

https://nhrc.nic.in/404
https://nhrc.nic.in/404
https://www.thenewsminute.com/news/explained-why-indias-nhrc-faces-a-downgrade-from-a-to-b-status
https://ganhri.org/wp-content/uploads/2024/11/Status-Accreditation-Chart-NHRIs_Nov2024.pdf
https://thewire.in/rights/indias-national-human-rights-commission-faces-historic-downgrade-as-un-linked-body-flags-govt-interference
https://thewire.in/rights/indias-national-human-rights-commission-faces-historic-downgrade-as-un-linked-body-flags-govt-interference
https://www.thenewsminute.com/news/explained-why-indias-nhrc-faces-a-downgrade-from-a-to-b-status
https://nhrc.nic.in/about-us/state-commission?term_node_tid_depth=2486
https://thewire.in/rights/nearly-1-in-2-positions-are-vacant-in-indias-state-human-rights-commissions-report
https://www.peopleswatch.org/sites/default/files/reports/media/2021-12-24-TheHindu.pdf


62यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

सिद््धाांत रूप मेें, पुलिस शिकायत प्राधिकरणो ं- जहा ंऐसे निकाय स्थापित और कार््यरत हैैं - के पास पुलिस अधिकारियो ंके खिलाफ दर््ज शिकायतो ं
की उच्च संख्या यह सुझाव दे सकती है कि भारत मेें अधिक पीड़़ित हिसंा या दरु्वव्यवहार की रिपोर््ट करने मेें सहज महसूस करते हैैं।509 हालाकँि, 
ये तंत्र पूरे देश मेें अपनी व्यापकता और प्रभावशीलता मेें सीमित हैैं, और इसलिए यह यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनो ंके सभी या 
अधिकाशं पीड़़ितो ंके अनुभवो ंको दर््शशा नही ंसकत ेहैैं। वास्तव मेें, शिकायतकर््तताओ ंके खिलाफ उत्पीड़न और धमकियो ंकी घटनाएं संकेत देती 
हैैं कि शिकायतकर््तताओ ंके खिलाफ प्रतिशोध अलग-थलग घटनाएं नही ंहैैं।510 जैसा कि 2021 मेें सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति और गैर- पुनरावतृ्ति की 
गारंटी के प्रचार पर संयकु्त राष्टट्र के विशेष प्रतिवेदक ने नोट किया:

भारत मेें, पुलिस ने कथित तौर पर कानूनी कार््यवाही को बाधित करने के लिए पीड़़ितो ंको परेशान किया है और धमकाया है, और न्याय प्रणाली, 
जो कुछ अल्पसंख्यको ंके खिलाफ संरचनात्मक पूर््ववाग्रह से ग्रस्त है और अत्यधिक नौकरशाही से ग्रस्त है, ने मणिपुर, जम्मू और कश्मीर मेें हुई 
घटनाओ ंके संदिग्ध अपराधियो ंके खिलाफ कानूनी कार््यवाही नही ंकी है या उन्हहें तदनुसार दंडित नही ंकिया है।511

उदाहरण के लिए, जनवरी 2024 मेें, एनजीओ MASUM ने पश्चिम बंगाल मेें BSF द्वारा माबिया खातनू के खिलाफ की गई यातना के मामले 
का दस्तावेजीकरण किया। एक मस्जिद के रास्ते मेें, माबिया को उसकी छोटी बटेी के सामने BSF कर्मियो ंद्वारा पीटा गया और मौखिक रूप से 
दरु्वव्यवहार किया गया। हालाकंि पुलिस उसे अस्पताल ले गई, लेकिन उन््होों ने उसे शिकायत दर््ज करने के खिलाफ चेतावनी दी और धमकी दी कि 
अगर उसने घटना की सूचना दी तो वे नशीले पदार््थ से संबंधित आरोप लगाएंगे।512 एक अन्य रिपोर््ट किए गए मामले मेें, पुलिस ने 30 वर्षीय 
व्यक्ति की यातना और हत्या मेें शामिल अधिकारियो ंके निलंबन की मागं करने वाले एक कार््यक्रम के आयोजक को यातना दी। इस व्यक्ति के 
साथ जाति-आधारित गाली-गलौज की गई और उसे लाठी से पीटा गया।कथित तौर पर पिटाई के परिणामस्वरूप उसका जबड़़ा टूट गया था। 
उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर््ज की गई थी, लेकिन नागरिक समाज संगठनो ं के हस्तक्षेप के बाद अदालत ने इसे रद्द कर दिया।513

एक अलग मामले मेें, 2020 मेें, हबीब मोहम्मद ने तमिलनाडु के अरुमुगनेरी पुलिस स्टेशन मेें छह पुलिस अधिकारियो ंद्वारा बरुी तरह पीटे जाने 
की सूचना दी। जब उसने चिकित्सा उपचार की मागं की और अपनी चोटो ंका कारण बताया, तो पुलिस अधिकारी अस्पताल आए, उसे कही ं
और इलाज कराने के खिलाफ धमकी दी, और चेतावनी दी कि अगर उसने यातना की सूचना दी तो झठेू आपराधिक आरोप दायर किए जाएंगे।514

केस स्टडी: यातना की रिपोर्टटिंग के लिए पुलिस का प्रतिशोध

यनूसु शाह 
जनू 2022 मेें, 67 साल के यनूुस शाह ने अलापुर पुलिस स्टेशन मेें उन पुलिस अधिकारियो ंके खिलाफ केस दर््ज कराया, जिन पर आरोप 
था कि उन््होों ने उनके रिश्तेदार को बरुी तरह पीटा, बिजली के झटके दिए और सेक्सुअल वायलेेंस किया। FIR दर््ज होने के बाद, पाचं 
पुलिस अधिकारियो ंको उनके कथित तौर पर शामिल होने के लिए सस्पपेंड कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनो ंबाद उन्हहें फिर से 
काम पर रख लिया गया। फिर उन््हीीं  अधिकारियो ंने कथित तौर पर यनूुस और उनके परिवार को धमकाया और परेशान किया ताकि वे 
शिकायत वापस ले लेें।

दिसंबर 2022 मेें, 10-15 पुलिस अधिकारियो ंका एक ग्रुप यनूुस के घर गया और टॉर््चर की शिकायत वापस लेने की मागं की। जब 
परिवार ने मना कर दिया, तो यनूुस और उसके तीन रिश्तेदारो ंको गिरफ्तार कर अलापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहा ँउन्हहें टॉर््चर 
किया गया। उन्हहें डंडो ंसे पीटा गया और घूं से मारे गए; परिवार के एक सदस्य को कान और सिर मेें बिजली के झटके दिए गए और बाद 
मेें तबीयत बिगड़ने पर उसे बदायूं  डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। टॉर््चर की वजह से, यनूुस की उंगली मेें फ्रै क्चर हो गया, और परिवार 
के एक और सदस्य के पैर मेें फ्रै क्चर हो गया। मारपीट के दौरान, पुलिस ने बार-बार शिकायत वापस लेने की मागं की।

509	 कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव (CHRI), भारत मेें पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 5
510	 MASUM, मासिक रिपोर््ट सितंबर 2024, पृष्ठ 3; मासिक रिपोर््ट जनू 2024  [n.d], p. 3-4; 
पीपुल्स वॉच, 24 फरवरी 2024 थथूकुूडी मेें ऑटो ड््रराइवर हबीब के खिलाफ क्रू र यातना, 24 फरवरी 2024; OMCT, भारत: एक यातना पीड़़ित के परिवार को सुरक्षा 

कानूनो ंके तहत दंडित और चुप कराया गया, 15 नवंबर 2023; HRW, पुलिस ने एक यवुा महिला को अपनी बलात्कार शिकायत वापस लेने के लिए कैसे दबाव 
डाला, 8 नवंबर 2017

511	 ह्यूमन राइटस् कॉउन्सिल, सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति और गैर-पुनरावतृ्ति की गारंटी के प्रचार पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर््ट, फैबि यन साल्विओली, 9 जलुाई 2021, पैरा 
46 

512	 MASUM, मई 2024 मासिक रिपोर््ट, [n.d], पृष्ठ 5 
513	 पीपुल्स वॉच, JAACT कार््यकर््तता हिरासत मेें मौत मेें हस्तक्षेप के लिए गिरफ्तार, 25 फरवरी 2024
514	 पीपुल्स वॉच, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर आपराधिक मूल याचिका का ज्ञापन, 2020
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https://www.peopleswatch.org/reports/legal/jaact-activist-arrested-intervention-custodial-death-kumbakonam-ps
https://www.peopleswatch.org/sites/default/files/reports/full_report/Habeeb%20Mohammed%20Change%20of%20Investigation%20CBCID_0.pdf
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इसके बाद यनुूस पर भारतीय कानून के कई कानूनी नियमो ंके तहत आरोप लगाए गए, जिनमेें दंगा करना, सरकारी कर््मचारी को उसकी 
ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुुंचाना, दूसरो ंकी जान या निजी सुरक्षा को खतरे मेें डालना, हत्या की कोशिश और आपराधिक साज़़िश 
शामिल हैैं। जनवरी 2024 मेें ज़मानत पर रिहा होने तक उसकी हिरासत कई बार बढ़़ाई गई। यनुूस के खिलाफ आरोप अभी भी लगे हुए हैैं।

21 फरवरी 2024 को, WGAD ने यनूुस की तरफ से एक सबमिशन मिलने के बाद, यनूुस के मामले के बारे मेें भारत सरकार को एक 
मैसेज भेजा। भारत सरकार ने कोई जवाब नही ंदिया। नतीजतन, WGAD ने अपनी राय दी कि यनूुस की हिरासत मनमानी थी।515

यहा ंतक कि पुलिस अधिकारियो ंने भी हिसंा के उपयोग के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगियो ंके खिलाफ शिकायत दर््ज करने के बारे मेें चितंा व्यक्त 
की है। हालिया एम्पिरिकल रिसर््च, जिसमेें देशभर के पुलिस अधिकारियो ंको शामिल किया गया था, के अनुसार 44% ने इस बात से “पूरी तरह 
सहमति” जताई कि यदि कानूनी सुरक्षा मौजदू हो तो वे ऐसे शिकायत दर््ज करने मेें अधिक सहज महसूस करेेंगे। 36% ने “मध्यम स्तर की 
सहमति” व्यक्त की, और 8% ने कहा कि “वे कभी भी अपने वरिष्ठ अधिकारियो ंके खिलाफ हिसंा के उपयोग को लेकर शिकायत दर््ज करने मेें 
सहज महसूस नही ंकरेेंगे, भले ही उनके पास कानूनी सुरक्षा क््योों  न हो।”516 इस संदर््भ मेें, यह आश्चर््यजनक नही ंहै कि जो व्यक्ति पुलिस या अन्य 
अधिकारियो ंके हाथो ंदरु्वव्यवहार का शिकार होत ेहैैं, वे प्रतिशोध के डर से आगे आने मेें संकोच करेेंगे।

नागरिक समाज संगठनो,ं वकीलो ंऔर मानवाधिकार रक्षको ं के खिलाफ प्रतिशोध - जैसा कि इस रिपोर््ट के पहले के खंडो ंमेें प्रलेखित है - 
जवाबदेही प्रयासो ंमेें भी बाधा डालता है। ये सभी लोग उल्लंघनो ंको दर््ज करने, कानूनी सहायता प्रदान करने, पीड़़ितो ंका साथ देने और जाचं 
की मागं उठाने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभात ेहैैं।असहमति के प्रति शत्रुता, संरचनात्मक भेदभाव, राज्य हिसंा और पीड़़ितो ंके उत्पीड़न से प्रभावित 
संदर्भभों मेें, नागरिक समाज संगठनो ंपर प्रतिबंध और मानवाधिकारो ंरक्षको ंपर की जाने वाली कार््रवाइया ँसीध ेतौर पर पीड़़ितो ंकी सहायता प्राप्त 
करने, उल्लंघनो ंकी सुरक्षित रूप से रिपोर््ट करने, या न्याय की मागं करने की क्षमता को कमजोर कर देती हैैं। पीड़़ितो ंकी सहायता करने वालो ंके 
काम को कमजोर करना अतंतः दंडमक्ति के चक्र और राज्य हिसंा के परिणामस्वरूप सामान्यीकरण मेें योगदान देता है।

प्रतिशोध को संबोधित करने के लिए केवल औपचारिक शिकायत तंत्र से अधिक की आवश्यकता है - इसके लिए ठोस, सुलभ सुरक्षित उपायो ंकी 
आवश्यकता है जो धमकी और प्रतिशोध को रोकेें । यह सुनिश्चित करना कि पीड़़ित, गवाह और नागरिक समाज बिना किसी डर के दरु्वव्यवहार की 
रिपोर््ट कर सकेें , किसी भी प्रभावी जवाबदेही ढाचें का एक केें द्रीय घटक माना जाना चाहिए। इसके मद्देनज़र, CHRI ने सिफारिश की है, कि पुलिस 
शिकायत प्राधिकरणो ंको केवल सुरक्षा उपायो ंपर सलाह देने तक सीमित रहने के बजाय, "गवाहो,ं पीड़़ितो ंऔर उनके परिवारो ंकी सुरक्षा का आदेश 
देने की शक्तिया ंदी जानी चाहिए जो शिकायत करने के लिए खतरे या उत्पीड़न का सामना कर सकत ेहैैं"।517 ऐसे सुधार महत्वपूर््ण हैैं, और इन्हहें 
व्यापक, प्रणालीगत परिवर््तनो ंका हिस्सा होना चाहिए जिसका उद्देश्य निगरानी निकायो ंकी स्वतंत्रता को मजबतू करना, निहित शक्ति असंतलुन को 
दूर करना, और यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा उन संस्थानो ंके विवके पर न छोड़़ी जाए जिन पर दरु्वव्यवहार का आरोप है। यह सुनिश्चित करना 
भी उतना ही महत्वपूर््ण है कि यातना और मानवाधिकार उल्लंघनो ंके पीड़़ितो ंका प्रतिनिधित्व या समर््थन करने वाले, या अधिक व्यापक रूप से 
जवाबदेही को आगे बढ़़ाने के लिए काम करने वाले नागरिक समाज संगठन स्वतंत्र रूप से और बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने मेें सक्षम हो।ं

जवाबदेही के लिए अन्य बाधाएं
यातना के ऐसे मामलो ंमेें, जिनमेें चार््जशीट दायर की जाती है और आपराधिक अभियोजन की प्रक्रिया शुरू होती है, अक्सर पुलिस अधिकारियो,ं 
सशस्त्र बलो ंके सदस््योों , कार््यकारी मजिस्ट्रेटो ंऔर अन्य लोक सेवको ंके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए कार््यपालिका की अनुमति (जिसे 
‘पूर््व स्वीकृति’ कहा जाता है) की आवश्यकता के कारण बाधाएँ उत्पन्न होती हैैं।518 चंूकि सरकार शायद ही कभी ऐसी मंजरूी देती है, इसलिए यह 
आवश्यकता यातना के कृत््योों  के लिए जिम्मेदार लोगो ंको जवाबदेह ठहराने मेें एक बड़़ी बाधा बनती है।519 इसके अलावा, ऐसे प्रावधान पीड़़ितो ं
के निवारण के अधिकार और यातना के कृत््योों  की जाचं करने, और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराधियो ंपर मुकदमा चलाने और दंडित करने 
के राज्य के कर््तव्य का उल्लंघन करत ेहैैं।520

515	 संयकु्त राष्टट्र वर्ककिंग ग्रुप ऑन आर्बिट््ररेरी डिटेेंशन, यनूुस शाह (भारत) से संबंधित राय संख्या 45/2024, 10 अक्टूबर 2024 
516	 कॉमन कॉज, भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), पृष्ठ 129
517	 कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव (CHRI), भारत मेें पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 146
518	 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 151, 218 
519	 कॉमन कॉज, भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), पृष्ठ 148 
520	 UNCAT, अनुच्छेद 4,7,12,13,14
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BNSS अदालत को किसी लोक सेवक, जिसमेें पुलिस अधिकारी शामिल हैैं, के खिलाफ केें द्र या राज्य सरकार की अनुमति के बिना “संज्ञान 
लेने”, यानी कार््यवाही शुरू करने की अनुमति नही ंदेता है।521 यह प्रावधान 

यातना से संबंधित अधिकाशं अपराधो ंको शामिल करता है, लेकिन भ्रष्टाचार522 और यौन हिसंा523 के अपराधो ंके लिए एक अपवाद प्रदान करता 
है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता मेें किसी अधिकारी के अभियोजन को मंजरूी देने के अनुरोधो ंकी समीक्षा करने के लिए सरकार के विवेक पर समय 
सीमा का प्रावधान नही ंथा। हालाकंि, BNSS के तहत, जो जलुाई 2024 मेें लागू हुआ, यदि सरकार अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनो ं
के भीतर मंजरूी के अनुरोध पर निर््णय लेने मेें विफल रहती है, तो मंजरूी दी गई मानी जाएगी।524 इस नए प्रावधान के कार््ययान्वयन, और यातना 
के कृत््योों  के लिए पुलिस अधिकारियो ंपर मुकदमा चलाने पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाना बाकी है।

जिन मामलो ंमेें अनुमति दी जाती है, उनमेें सरकार के पास यह अधिकार भी होता है कि वह यह तय करे कि किन विशिष्ट अपराधो ंकी सुनवाई 
होगी, कार््यवाही की निगरानी कौन-सा न्यायाधीश करेगा, कार््यवाही किस प्रकार संचालित की जाएगी, और मुकदमे की सुनवाई किस न्यायालय 
मेें होगी।525 BNSS को “गैरकानूनी” सभाओ ंको तितर-बितर करने मेें बल के प्रयोग के लिए सशस्त्र बलो ंऔर पुलिस पर मुकदमा चलाने के 
लिए भी सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है।526

सशस्त्र बलो ंको BNSS के तहत अत्यधिक व्यापक भाषा के साथ व्यापक प्रतिरक्षा प्रदान की गई है, जो यह प्रदान करता है कि "संघ के सशस्त्र 
बलो ंके किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर््तव््योों  के निर््वहन मेें उसके द्वारा किए गए या किए जाने का इरादा रखने वाले किसी भी कार््य के 
लिए गिरफ्तार नही ंकिया जाएगा, सिवाय केें द्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद।"527 इसके अलावा, BNSS प्रदान करता है कि "सशस्त्र 
बलो ंका कोई भी सदस्य जो किसी भी आदेश के पालन मेें कोई कार््य करता है जिसका पालन करने के लिए वह बाध्य था, उसे कोई अपराध करने 
वाला नही ंमाना जाएगा”।528 AFSPA प्रदान करता है कि “अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियो ंके प्रयोग मेें किए गए या किए जाने का इरादा रखने 
वाले किसी भी कार््य” के संबंध मेें सशस्त्र बलो ंके सदस््योों  के खिलाफ सभी अभियोजन और कानूनी कार््यवाही के लिए केें द्र सरकार की अनुमति 
की आवश्यकता होती है।529 व्यवहार मेें, सशस्त्र बलो ंके सदस्य पर मुकदमा चलाने की मंजरूी लगभग कभी नही ंदी जाती है।530 आतंकवाद 
विरोधी कानून मेें व्यापक प्रतिरक्षा पाई जाती है। उदाहरण के लिए, UAPA "आतंकवाद का मुकाबला" करने के उद्देश्य से ऑपरेशन करने वाले 
सैन्य या अर््धसैनिक कर्मियो ंसहित अधिकारियो ंके खिलाफ अभियोजन और कानूनी कार््यवाही को प्रतिबंधित करता है।531

उन मामलो ंकी संख्या को इंगित करने के लिए कोई उपलब्ध डेटा नही ंमिला जहा ंपुलिस या सुरक्षा अधिकारियो ंपर मुकदमा चलाने के लिए 
सरकारी मंजरूी दी गई या अस्वीकार कर दी गई। हालाकंि, भारतीय नागरिक समाज और मीडिया प्लेटफॉर््म प्रासंगिक डेटा रिपोर््ट करने मेें 
कामयाब रह ेहैैं। उदाहरण के लिए, भारतीय एनजीओ MASUM ने रिपोर््ट दी है कि 2015 के बाद से, केें द्र सरकार ने राज्य सुरक्षा बलो ंद्वारा 
यातना और न्यायेतर हत्याओ ंसे जडु़़े पश्चिम बंगाल मेें 49 मामलो ंमेें अभियोजन के लिए मंजरूी देने से इनकार कर दिया है। 532भारतीय मीडिया 
ने रिपोर््ट दी कि केें द्र सरकार ने 2001 और 2016 के बीच जम्मू और कश्मीर मेें सुरक्षा बलो ंद्वारा की गई यातना, न्यायेतर हत्याओ,ं बलात्कार 
और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनो ंसे जडु़़े 50 मेें से 49 मामलो ंमेें अभियोजन के लिए मंजरूी देने से इनकार कर दिया है।533

पीपुल्स यनूियन फॉर डेमोक्रेटि क राइटस् ने एक मामले का दस्तावेजीकरण किया जिसमेें दिसंबर 2021 मेें नागालैैंड मेें सैन्य कर्मियो ंद्वारा 14 
नागरिक मारे गए थ।े534 हालाकंि हत्याओ ंकी जाचं मार््च 2022 मेें पूरी हो गई थी और अप्रैल मेें आरोप जारी किए गए थ,े लेकिन आरोपित 
अधिकारियो ंपर मुकदमा चलाने की मंजरूी नही ंदी गई थी। नतीजतन, सुप्रीम कोर््ट ने सितंबर 2024 मेें मामला बंद कर दिया।535

521	 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 218
522	 (BNSS) की धारा 218 के तहत, भ्रष्टाचार विरोधी अपराधो ंके लिए अनुमति की आवश्यकता का अपवाद है
523	 (BNSS), की धारा 218 यह प्रदान करती है कि बलात्कार सहित यौन हिसंा अपराधो ंके लिए सरकारी मंजरूी की आवश्यकता नही ंहै 
524	 (BNSS), धारा 218 (1) (बी) 
525	 (BNSS), धारा 218 (5) 
526	 (BNSS), धारा 151 
527	 (BNSS), धारा 42 (1)
528	 (BNSS), धारा 151 
529	 सशस्त्र बल (विशेष शक्तिया)ं अधिनियम, 1958, धारा 6
530	 इंडियन एक्सप्रेस, सशस्त्र बल कर्मियो ंपर मुकदमा चलाने की मंजरूी: कौन से नियम लागू होत ेहैैं?, 21 जुलाई 2024. अधिक जानकारी के लिए नागालैैंड सैनिको ंके 

मुकदमे की अतंरराष्ट्रीय एनजीओ कवरेज देखेें, HRW, इंडिया इवेेंटस् ऑफ 2023, 24 जलुाई 2023। ऐतिहासिक उदाहरण के लिए देखेें, AI, डिनाइड: जम्मू और 
कश्मीर मेें सुरक्षा बलो ंद्वारा मानवाधिकार उल्लंघनो ंके लिए जवाबदेही मेें विफलताएँ 30 जनू 2015 

531	 गैरकानूनी गतिविधिया ं(रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967, धारा 49
532	 MASUM और OMCT संयकु्त राष्टट्र मानवाधिकार समिति को प्रस्तुति, 3 जून 2024, पृष्ठ 8-9 पर 
533	 द वायर, रक्षा मंत्रालय, सेना के पास सुरक्षा कर्मियो ंपर मुकदमा चलाने की खारिज याचिकाओ ंपर 'फाइलेें नही ंहैैं’, 30 अप्रैल 2018
534	 द वायर एक्सक्लूसिव: एसआईटी का कहना है कि सेना अधिकारी ने 'जानबझूकर' जानकारी छिपाई जो नागालैैंड हत्याओ ंको रोक सकती थी, 7 जलुाई 2022 
535	 द टाइम्स ऑफ इंडिया, नागा ऑपरेशन मेें गड़बड़़ी: SC ने 30 सेना के जवानो ंके खिलाफ आपराधिक मामले बंद किए, 18 सितंबर 2024
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https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-04/250884_2_english_01042024.pdf
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https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-04/250884_2_english_01042024.pdf
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/armed_forces_special_powers_act1958.pdf
https://www.amnestyusa.org/reports/denied-failures-in-accountability-for-human-rights-violations-by-security-force-personnel-in-jammu-and-kashmir/?utm_source=chatgpt.com
https://www.amnestyusa.org/reports/denied-failures-in-accountability-for-human-rights-violations-by-security-force-personnel-in-jammu-and-kashmir/?utm_source=chatgpt.com
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/A1967-37.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CCPR/CSS/IND/58609&Lang=en
https://thewire.in/security/defence-ministry-army-jammu-and-kashmir-security-forces-afspa-rti
https://cms.thewire.in/security/exclusive-army-officer-wilfully-suppressed-info-that-could-have-prevented-nagaland-killings-says-sit
https://timesofindia.indiatimes.com/india/botched-naga-op-sc-closes-criminal-cases-against-30-armymen/articleshow/113439693.cms


65यातना का सामान्यीकरण: भारत मेें राज्य प्रायोजित हिसंा

कुछ मामलो ंमेें, अदालतो ंने इन प्रावधानो ंके प्रभाव को सीमित कर दिया है। मार््च 2023 मेें, बॉम्बे हाई कोर््ट ने माना कि हिरासत मेें यातना के 
मामलो ंमेें पूर््व मंजरूी की आवश्यकता नही ंहै,536 जैसा कि दिसंबर 2024 मेें केरल उच्च न्यायालय ने किया था।537 जलुाई 2024 मेें, मद्रास उच्च 
न्यायालय ने माना कि मंजरूी की आवश्यकता ने इंस्पेक्टर के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियो ंकी रक्षा नही ंकी।538 हालाकंि, ये कदम छिटपुट 
और असंगत बने हुए हैैं क््योोंकि  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही मेें हिरासत मेें मौत के एक कथित मामले मेें पूर््व मंजरूी की आवश्यकता बताई 
है।539 राष्ट्रीय स्तर पर, दिसंबर 2024 मेें सुप्रीम कोर््ट ने माना कि जब तक यह स्थापित किया जा सकता है कि कोई कार््य कर््तव्य के दौरान किया 
गया था, तो उसे पूर््व मंजरूी की आवश्यकता होगी, भले ही वह कार््य अत्यधिक हो540 जिसमेें ड्यूटी के दौरान लोक सेवको ंद्वारा किए गए यातना 
के सभी मामले शामिल होगंे।

इन संरचनात्मक बाधाओ ंके परिणामस्वरूप, यातना या संबंधित अपराधो ंके कृत््योों  के लिए लगभग न के बराबर आपराधिक दोषसिद्धि मेें दंडमक्ति 
स्पष्ट है।एनसीआरबी के आधिकारिक आकंड़़ोों  के अनुसार, 2017 मेें रिकॉर््ड रखना शुरू होने से लेकर 2022 तक, देशभर मेें यातना के 25 मामले 
प्रथम सूचना रिपोर््ट के माध्यम से दर््ज किए गए, जिनमेें 14 मामलो ंमेें अभियोजन शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप तीन दोषसिद्धिया ँऔर एक 
बरी होना दर््ज किया गया।541जिसका अर््थ है कि 2018-2022 के बीच पुलिस कर्मियो ंके खिलाफ यातना के केवल आठ मामले दर््ज किए गए 
थ ेऔर इसी अवधि के लिए कोई दोषसिद्धि दर््ज नही ंकी गई थी।542

जैसा कि इस रिपोर््ट मेें चित्रित किया गया है, नागरिक समाज की रिपोर्टटों और NHRC के आकंड़़ोों  की तलुना मेें, NCRB डेटा पंजीकृत 
मानवाधिकार उल्लंघनो,ं जिसमेें हिरासत मेें मौत और यातना शामिल है, का गंभीर रूप से कम अनुमान है। इसके अलावा, यातना के एक विशिष्ट 
आपराधिक अपराध की कमी के कारण यातना के सभी मामलो ंके आधिकारिक आकंड़़े अनुपलब्ध हैैं। फिर भी, NCRB द्वारा संकलित जानकारी 
को देखने पर भी, यह बहुत छोटा नमूना केवल 12% दोषसिद्धि दर दिखाता है।

हिरासत मेें मौत या पुलिस मुठभेड़़ोों  जैसी यातना-संबंधी घटनाओ ंके लिए दर््ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टटों का उपयोग सिस्टम मेें दंडमक्ति का 
पता लगाने के लिए किया जा सकता है। NCRB ने बताया कि 2014 और 2022 के बीच, हिरासत मेें मौत के 328 मामले हुए, लेकिन 0% 
दोषसिद्धि की भी सूचना दी, जिसमेें 89% अभियोजन कार््यवाही या तो खारिज कर दी गई या मुकदमा चलाने की अनुमति नही ंमिली।543 अंत 
मेें, NCRB ने पुलिस मुठभेड़ हत्याओ ंकी 35 घटनाओ ंकी सूचना दी, जिससे 15 अभियोजन हुए लेकिन 2017 और 2022 के बीच कोई 
दोषसिद्धि नही ंहुई।544

536	 लाइव लॉ, कस्टोडियल टॉर््चर आधिकारिक कर््तव्य नही:ं बॉम्बे हाई कोर््ट ने सत्र न्यायालय को पुलिस अधिकारियो ंके खिलाफ आरोपो ंको चोट से हत्या तक बढ़़ाने का 
निर्देश दिया, 28 मार््च 2023 

537	 लाइव लॉ, ‘यातना' पुलिस के आधिकारिक कर््तव्य का हिस्सा नही,ं ऐसे कृत््योों  के लिए मुकदमा चलाने के लिए मंजरूी की आवश्यकता नही:ं केरल उच्च न्यायालय, 2 
दिसंबर 2024

538	ट ाइम्स ऑफ इंडिया, इंस्पेक्टर रैैंक से नीचे के पुलिसकर्मियो ंपर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी मंजरूी की जरूरत नही:ं HC, 26 जुलाई 2024 
539	 श्रीमती कली बनाम यपूी राज्य और 2 अन्य आवेदन धारा 482 नंबर - 17579/2024, 30 सितंबर 2024
540	 ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय 2024 INSC 979, पैरा 66. पूर््ण न्यायिक उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर््ट का निर््णय देखेें: ओम प्रकाश यादव बनाम 

निरंजन कुमार उपाध्याय, आपराधिक अपील सं. 5267–5268 / 2024, जिसमेें न्यायालय ने समस्त प्रासंगिक न्याय-दृष्टान््तोों  का विस्तृत विवरण दिया है, और अपना 
मुख्य तर््क  पैराग्राफ 65(ii) मेें प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि: “यदि अपने आधिकारिक कर््तव्य का पालन करत ेहुए कोई लोक सेवक अपने कर््तव्य से 
अधिक कार््य करता है, तो यह अतिक्रमण अपने-आप मेें दंप्रसं (CrPC) की धारा 197 के अतंर््गत दिए गए संरक्षण से उस लोक सेवक को वंचित करने के लिए पर््ययाप्त 
आधार नही ंहोगा

541	 NCRB, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 वर्षषों के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए राज्य पुलिस कर्मियो ंके खिलाफ दर््ज मामले. (ध्यान देें 
कि एनसीआरबी के पास 2022–24 के वर्षषों मेें मानवाधिकार उल्लंघनो ंके लिए पुलिस कर्मियो ंके दोषसिद्धि संबंधी कोई सार््वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा नही ंहै)। 
एनसीआरबी मेें यातना के मामलो ंके लिए एक उप-श्रेणी शामिल है, लेकिन भारतीय कानूनी ढाचेँ मेें यातना को एक अलग आपराधिक अपराध के रूप मेें मान्यता न 
होने के कारण, एनसीआरबी द्वारा यातना के मामलो ंको दर््ज करने के लिए अपनाए गए मानक और परिभाषा के बारे मेें कोई जानकारी उपलब्ध नही ंहै

542	 कॉमन कॉज, भारत मेें पुलिसिगं की स्थिति रिपोर््ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), पृष्ठ 172
543	 NCRB, यह आकंड़़ा 2014-2022 के लिए ‘भारत मेें अपराध' और वार्षिक रिपोर्टटों 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 

(से ‘हिरासत मेें मौतो ंके कारण’ तालिका से लिया गया है। ध्यान देें कि मई 2025 तक, 2023 या 2024 के लिए क्राइम इन इंडिया की कोई वार्षिक रिपोर््ट सार््वजनिक 
रूप से उपलब्ध नही ंहै) 

544	 NCRB, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 वर्षषों के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए राज्य पुलिस कर्मियो ंके खिलाफ दर््ज मामले (ध्यान देें कि 
एनसीआरबी के पास वर््ष 2022–24 के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलो ंमेें पुलिसकर्मियो ंके खिलाफ दर््ज मामलो ंका कोई सार््वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा नही ं
है।)
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नई दिल्ली मेें भ्रष्टाचार और बढ़ती खाद्य कीमतो ंके खिलाफ हुए विरोध 
प्रदर््शन के दौरान एक चप्पल पुलिस के पास पड़़ी दिखाई देती है। 
अधिकारियो ंने प्रदर््शनकारियो ंको तितर-बितर करने के लिए लाठियो,ं 
पानी की बौछारो ंऔर आसूं गैस का इस्तेमाल किया।
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